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 LOK  SABHA
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 Friday,  April,  24  1964/Vaisahha  4,  1886  (Saha)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  cloch

 [srerrert  महोदय  '  पीठासीन

 {[Mr.  SPEAKER  in  the  Chatr]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तार

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 ट्रकों  की  मांग  संभरण

 पृ०  वेंकटासूब्या  :

 *e RR  श्री  स०  चे

 महेश्वर  नायक

 क्या  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कया  करेंगे  कि  :

 ट्रकों  की  मांग  झर  सम्भरण  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;

 क्या  आपातकाल  के  गैर-सरकारी  प्रयोजनों  के  लिये  सम्भरण  पर  जो

 चुघ
 लगाये  गये  थे  वे

 प्रभी  तक
 लागू  हैं  ;  भर

 देश  में  ट्रकों  के  तात्कालिक  ate  बढ़ती  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  प्रभावी

 उपाय  किये  गये  हैं  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (alt  प्र०  चं०  से

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 (#)  तीतरी  यो जेना वधि  के  अन्त  तक  प्रतिवर्ष  ६०,०००  ट्रकों  की  मांग  होने  स्तनपान

 बरमान  मांग  ४०,०००  प्रति  ad  के  लगभग  है  ।  इस  के  विरुद्ध  qERR  में  उत्पादन  के  ast

 संभरण  लगभग  २७,०००  था  ।

 रे  4363
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 प्रतिरक्षा  प्राव्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  डाज।फार्गों  शाट
 व्हील-द

 we

 डे

 जीप  टन  ट्रकों  के  सम्पूर्ण  उत्पादन  कौर  थोड़े  से  उठी  एम०  बी० ट्रकों के  रक्षण

 ए  कलीराम  बीच  हटा  लिये  गए  हैं  ।  तथा ie

 7 ह वाणिज्यिक  वाहनों  का  विक्रय  श्र  वितरण  अब  वाणिज्यिक  वाहन  तथा
 नियंत्रण

 q&qR  के  अंतगर्त  होता  है  |

 वर्तमान  ट्रक  निर्माताओं  की  प्रसार  योजनाश्रों  को  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  कौर
 उन्हें

 जीगत  उपकरण  के  प्रा पार
 की

 श्राव्य  सुविधायें  दी  गई  हैं  जिन  से  उन्हें  देशी  पुर्जों  तथा
 गा

 य

 इलावा  को  दड़ा  लिट  इत

 ल

 ofatrara var arfn  इता  के  तिगत की  स्थापना  की  योजना  स्वीकार  की  गई  है  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  १२,०००  ट्रकों  की  ह

 थी
 में  बेंकटासुब्बय्या  :  विवरण  से  पता  चलता  है

 कि
 देश  में  उत्पादन

 तथा  मांग
 में  बड़ा !

 प्रांत है
 ।

 क्या  लोगों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  में  ट्रक  बनाने

 चालू  करने का  है  ?

 श्री  प्र०  चं०  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  पहले  ही  !  रत

 arr  से  बहत  ज्यादा  है
 |

 तीसरी  योजना  में
 ६०,०००  की

 क्षमता  थी  और  लाइसेंस  प्रप्त  कमता
 WV, EQo  हैं  ।

 =
 श्री (०  विवरण के  भाग  (7)  बजका  पता  है  सि  मिर

 me

 २,० 0

 eat  को  wat  वाले  एफ  = rH  afae xTUNT  के  लिये  लाइसैंस  दिया  गया  है

 |

 बह  कम्पनी  कौन
 सी  है

 और
 योग  उत्पादन  होगा

 ?
 an

 ....
 खान  कौर  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  चि०  :  लाइसेंस  मद्रास की

 Ferreira  ree  को  दियां  गया  Z|  से  नहीं  जाचता
 कि

 उत्पादन  कब  आसन्न  शिया  जायेगा
 ॥

 लगता  है  कि  कार्यान्वित  में  कई  कठिनाइयां  हैं  ।

 श्री  रामनाथन  क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  कराई  है  कि  मर सीडीज़  ट्रक

 प्रीमियम मांगा  जाता  हैं  ;  यदि  तो  मरीसीडीज़  ट्रकों  के  वितरकों  की  इस  कुरीति  को  रोकने

 लिये  सरकार  क्या  कर  रही  है
 ?

 oft  चि०  एक  नियंत्रण  Ae  जहां  तंक  संभव  होता  है  प्रीमियम

 तथा  प्रिय  कुरीतियों  पर  नियंत्रण  रखा  a

 ee  ह .  इसीलिये  हमने  इस  कम्पनी  को  प्रतिबंध
 २४,०००  गाड़ियों तक  प्रसार  करने  की

 ald कर  चह  इस  अलार  का  कर्रक  को  नियमित  कर  aul  है  ।

 are  cheap  as  well  as  good.  Would  Government  permit  their
 import

 ह  ह

 Shri  Achal  Singh :  Russia  has  manufactured  Small  Tractors

 i

 Mr.  Speaker  $  The  question  in  about  trucks,  not  tractors.

 ri  Braj  Bihari  Mahro'

 of  ञ  ktiman  trucs  ?
 सवरटारटयालशाद  ope

 production
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 Shri  P.  C.  Sethi:  Shaktimar  trucks  belong  to  the  Defence  Department.

 ne  nee
 ग शी  जोखिम  जल्वा  :  कया  यह  aa  नहू  है  कि  कारों  पौर  ट्रकों  के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार

 बड़ी  अनिश्चित मनोवस्था  में  है  ?

 अध्यक्ष  महादय
 :

 कारों  का  यहां  प्रदान  नहीं  हैं  ।

 श्री  जोखिम  आल्वा  :  व्या यह  सच  नहीं  है  कि  सरकार  जानती है  कि  ६०,०००  ट्रक  बन  सकते

 हैं  are  एक  ही  यूनिट  इन्हें  जल्दी  बना  सकता  है  कौर  मूल्य  भी  कम  हो  जायेंगे  ?  कया  कारण  है  कि

 सरकार  इन  चार  यूनिटों  की  बजाय  एक  ही  यूनिट  को  सारा  काम  नहीं  सौंप  सकती  ?

 श्री  चि०  चार  यूनिट  तो  पहले  ही  हैं  ।  जो  तथ्य  सामने  हैं
 उनकी

 हम  उपेक्षा  नहीं

 कर  सकते  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  क्या  मंत्री  महोदय  बता  सकते  हैं  कि  आपतकाल  की  घोषणा  के

 बाद  प्रतिरक्षा  प्रयोजनों  के  लिये  कुल  कितने  चेसिस  प्राप्त  किये  उन  पर  कितनी  गाड़ियां  बनी

 भ्र  कितने  इस्तेमाल  नहीं  हुए  तथा  कितने  समय  से  नहीं  हुए
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  विचार  में  यह  प्रदान  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  से  किया  जाना  ।

 श्री  शिकवे
 :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  देवा  में  ट्रकों  के  संभरण  में  कमी  विदेशी  मुद्रा  के  प्रभाव

 के  कारण  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  सोच  रही  है  कि  सभी  लाइसेंस प्राप्त

 यूनिटों  को  wife  या  rae  विदेशी  मुद्रा  मिले  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  यद  बड़ा  व्यापक  प्र  ड  न  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिये  उपलब्ध  विदेशी

 मुद्रा  उपलब्ध  समुच्चय  पर  निर्भर  करेगी  |  इस  समूची  को  हम  यथासंभव  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रहे

 हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  से  हमारा  निर्यात  बढ़  रहा  है  ।

 श्री  हीकर  :  सरकार  लाइसेंस  क्यों  नहीं  देती

 Fad we भ्ध्यकन  महोदय  :  यह  एक  सामान्य  प्रदान  है  ।  श्री  यशपाल  q  1G, | |

 Shri  Yashpal  Singh  :  How  does  the  price  of  imported  trucks  compare
 with  that  of  indigenously  produced  trucks  ?  Which  is  cheaper  and  to  what
 extent  ?

 श्री
 चि०  सुब्रमण्यम :  मुझे  खेद  हें  कि  तुलनात्मक  आंकडे  पास  नहीं  है  परन्तु  हम  कुछ  आयात

 नहीं  करते  |  हम  वाणिज्यिक  गाड़ियां  यही  बनाते  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Half  of  the  Components  now  being
 used  in  the  manufacture  of  trucks  ore  fcereign.  When  will  the  trucks
 completely  manufactured  with  indigenous  components  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  :  Not  half  but  74  or  76  per  cent  components  being  used
 are  indigenous  and  it  is  hoped  that  by  the  end  of  this  year  90  percent  indigenous
 equipment  would  be  used.

 VZCY  4365
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 बल्गारिया  के  साथ  व्यापार  करार
 !

 1

 थ्रो  विभूति  fray  :

 श्री  To  चे  बरा

 श्री  कार  लाल  बैरवा

 loa  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 श्री  महेश्वर  नायक  : के
 re  डा०  रोनेन  सन

 ।  थीं  दीनन  array:

 Leto  सार दी दश  राय  :

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 यह  सच  हैं

 कि
 हाल  ही  में  बल्गारिया  के  साथ

 एक
 व्यापार  करार  किया  गया  हैं

 ;

 कौर

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  रूप-रेखायें  क्या  हैं  ?

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापक  श  सनी च  AAT  नत  सा
 (ove  सत  ह v  arg  :

 शौर  एक  विवरण

 पटलਂ  पर  रखा  जांता  है
 ।

 विवरण

 जी  ।  एक  नथा  व्यापार  तथा  भुगतान  करार  १४  १९६४  को  नई  दिल्‍ली  में  हुश्न  था

 जो  १९६४  से  १६६८  तक  चालू  रहेगा  |  करार  की  प्रतियां  संसार
 देख  पुस्तकालय  में

 रख  दी  गई  हैं  ।  करर  में  दोनों  देशों  के  बीच  airs  तथा  बहुमुखी  व्यापार  होने  का  उल्लेख  भारत

 से  निर्वात  होने  ait  वस्तु ग्न ों  की  सुची  विस्तृत  कर  दी  गई  है  ताकि  qed  की

 मूंगफली  ate  काजू  जैसी  परम्परागत  वश्तुधों  के  अतिरिकत  इंजीनियरिंग  का

 इलेक्ट्रिक  डीजल  इं  जन  सिलाई  वे  ललित  इस्पात  भेषज  तथा  झोपड़ियां

 रसायन  तथा  रवायती  सुती  जताना  उपजों  तथा  सालों  सहित  चमड़े  की

 टायर  इत्यादि  वस्तुयें  भी  उसमें  ar  जायें  |

 करार  के  श्रन्तगंत  बल्गारिया  बिजली  के  विधु  इस्पात

 मशीनी  बाल  स्वचलित  बैटरी से  चलने  वाले  फालके-लिफ्ट

 कब्जा  कास्टिक  सोडा  सनौर  सोडा  ऐश  जैसे  भारी  रसायन  तथा
 पू

 जगत  वस्तु  वें

 भारत  को  देता  रहेगा  |

 व्यापार  करार  में  GeeyX  में  qo  ५  करोड़  रु०  ओर  के  समूचे  संतुलित  व्यापार

 का  उपबन्ध  है  जबकि  १९६१  में  यह  १  करोड़  रु०  था  कौर  १९६२  में  ४  करोड़  रुपये  |

 he  et  otor  anve  the  anon  अकर |.
 Shri  Bibhuti  Mishr

 Wo  क
 as  ine  च  atement  Says  CMe  11. न  t-export  trade

 between  the  t  क क  coun 16123  aa  ries  would  be  to  the  time  of  Rs.  ten  or  ten  and  a  half

 ३२६६
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 crores.  The  commodities  to  be  exported  from  India,  as  stated  by  the  hon.

 Minister,  are  :

 रसायन  तथा  रसायनिक  सूती  जनाना  चप्पलों  तथा  पैडलों  संहित  चमड़े

 की  इत्यादि  ॥

 Similarly,  the  Commodities  to  be  exported  to  India  are  :

 बिजली  के  बिजली  के  ट्रांसफारमर  इस्पात  इत्यादि  ।

 I  want  to  know  the  nature  and  amount  of  commodities  to  be  exported  from
 here  ind  of  the  commodities  which  ere  to  be  imported  ?

 Shri  Manubhai  Shah  :  It  pertains  to  the  details  of  the  pact  which  are

 Kept  confidential  by  both  the  countries.  But  a  look  on  the  customs  certificate
 can  indicate  the  quantum  of  export  and  the  overall  trade.

 Shri  Bibhuti  Mishra:  When  a  trade  agreement  has  been  finalised
 between  the  two  countries,  an  estimate  of  respective  import  and  export  must
 have  been  prepared.  There  is  no  question  of  trade  secret  in  it.  The  hon.
 Minister  should  give  the  break-up  so  that  we  may  form  an  idea  as  to  how
 much  jute  and  other  commodities  would  be  exported  from  here  and  to
 what  extent  the  farmers  would  be  benefited-

 Shri  Manubhai  Shahi:  All  the  items  of  the  trade  pact  cannot  be  disclosed
 under  the  International  Convention.  Trade  goes  on  between  122  countries
 of  the  world.  If  goods  worth  Rs.  one  crore  or  a  little  more  are  exported,  it
 does  not  make  any  difference  to  the  farmers.  If  the  hon.  Member  is  specifically
 interested  in  jute,  I  can  give  the  relevant  information.  All  items  of  trade

 protocol  are  not  disclosed.

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  this  trade  be  operated  in  rupees  or  in

 foreign  exchenge  or  on  any  other  basis  ?.

 Shri  Manubhai  Shah  :  The  exchange  is  invariably  international.  The
 hon.  Member  can  see  that  in  1961  trade  between  the  two  countries  was  to  the
 time  of  Rs  5०  lakhs,  import  and  export  both  being  worth  Rs.  50  lakhs.  But
 in  1965  it  would  te  of  the  order  of  Rs  5-1/4  crores,  7.e.,  ten  times  more.

 उत्पादिता  परिषद

 *
 ११४५४.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 See featy  परिषद्‌  से  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  को  कितना  लाभ  हुआ  है  ;

 गत  दो  वर्षों  में  जो  व्यक्ति  विदेशी  भेजे  गये  थे  उनमें  से  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  fe

 रिक्त  उद्योगों  के  कौन  व्यवित  थे  न्त्रक  उन  पर  कितना  धन  व्यय  किया  गया  था  ;

 स्वयं  उद्योग  ने  उत्पादिता  परिष,द्‌  में  क्या  श्ंददान  क्या  है  झ्र  यदि  उसने  पर्याप्त

 म्रंशदान  नहीं  किया  है  तो  क्यों  नहीं  ;  भ्रौर

 सरकार  का  कब  इस  संस्था  के  कार्य  का  स्वतंत्र  मृत् यां वन  क्रो  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल
 पर  जाता है

 ।
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 विवरण

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  तथा  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदों  की  सुविधायें
 तथा

 प्रशिक्षण  श्र  भव्य  कार्यक्रम  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों
 सहित

 सभी  तरह  के  उद्योगों  के  लिये  वें

 इनका  लाभ  उठा  रहे  हैं  ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  ने  दस  अध्ययन  दल  विदेशों  में  भेजे

 जिनमें  ७६  सदय  थे  जिनमें  से  ७३  सदस्य  ऐसे  उद्योगों  के  थे  जो  लहू  क्षेत्र  में  नहीं  aa  ।  इसी  अवनि

 में  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  ने  विदेशों  में  प्रशिक्षण  पाने  के  लिये  १३७  उम्मीदवारों  को  भेजा  जिन  में

 से  qo  ऐसे  उद्योगों  के  थे  जो  लघु  क्षेत्र  में  नहीं  जाते ।

 इन  अध्ययन  दलों  तथा  प्रशिक्षण  योजनाकारों  का  सारा  खर्च  बाध्य  अभिकरणों  द्वारा  दी  गई

 सहायता  से  पुरा  किया  गया  था  ।  खर्च  हुई  राशिਂ  के  बारे  में  जानकारी  सरकार  के  पास  नहीं  है  |

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  तथा  स्थानीय  परिषदों को  उद्योग  द्वारा  विभिन्न

 रूपों  में  योगदान  दिया  है  ।  FEGR-E  में  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  ने  विशेषज्ञ  शुल्क  के  रूप

 में  लगभग  २  लाख  रुपया  इकट्ठा  आर  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदों  ने  सदस्यता  शुल्क  के

 रूप  में  ५४  लाख  रुपये  एकत्रित  किये  ।  विभिन्न  उत्साहित  कार्यक्रमों  में  भाग  लेने  के  शुल्क  के

 रूप  में  उद्योग  ने  स्थानीय  उत्पादिता  परिषदों  को  ४  लाख  रुपये  की  एक  अतिरिक्त  राशि  दी  थी  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं है  ।  तथापि  राष्ट्रीय  उत्पादिता

 परिषद्‌  aaa  कार्यवाही  के  लगातार  मूल्यांकन  में  लगी  हुई  है  ।

 oft  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  विवरण  से  स्पष्ट  है  कि  विदेशों  अध्ययन  दलों  से  उत्पादित  बढ़ाने  का

 लाभ  केवल  बड़े #  माने  के  उद्योगों ने  ह  उठाया  ७९  सदस्यों में  से  ७३  सदस्य  बड़े  पैमाने
 के  उद्योगों

 के  थे  ग्रोवर  पुनोनिधान  किये  219%  उम्मीदवारों में  से  १३०  ऐसे  थे  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 से  सम्बन्धित  नहीं  थे  ।  माननोय  मनतो इसकी  क्या  व्याख्या  देंगे  ?  कया  वह  ऐसा  नहीं  समझते  कि  छोट

 पैमाने  के  उद्योग  a  प्रतियोगी  मार्केट  हैं  ग्र  उन्हें  भोਂ  अपनी  उत्पादिता  बढ़ानी  चाहिये  तथा

 उससे  लाभान्वित  होना  चाहिये  ?

 श्री  कानूनगो  :
 यही  कारण  है  कि  geo  में  बहुत  से  देशों  में  ऐसा  दल  भे  जा  गया

 था
 जिसमें

 केवल

 छोटे  उद्योगपतिਂ  cena  नहीं  बल्कि  टेक्नीशियन  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  मेरा  प्रश्न  प्र सन्तुलन  के  बारे  में  है  ।  ७६  सदस्यों  में  से  ७३  ऐसे  थे  जो

 लोटे  दे  माने  के  उद्योगों  से  सम्बन्धित  नहों  थे  ।  इस  eager  का  क्या  कारण है
 ?  मेरा  प्रश्न  यह  है  |

 श्री  कानूनगो  :  इस  सन्देह  को  दूर  करना  मेरे  लिये  बड़ा  कठिन  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  इस

 मामले  को  वार्षिक  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  के  समयਂ  या  किसी  ate  अवसर  पर  उठाया  जाए  तो  सारी  बात

 को  जांच  हो  सकता  है  ।  उत्पादित  का  प्रयोजन  उद्योग-वार  या  उद्योग  के  आकार  के  अनुसार  नहीं  होता

 है  ।  यह  तो  उत्पादिता  की  तकनीक  का  प्रश्न  है  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिविल  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  का  विचार  उत्पादितਂ

 द ुकी  कार्यवाहियों  को  झांकने  का  नहीं  है  ।  क्या  यह  इसलिये  है  कि  उस  संस्था  को  स्वायत्तता  प्राप्त

 है  अथवा  सरकार  उत्पादित  परिषद्‌  द्वारा  किये  गये  मूल्यांकन  से  सन्तुष्ट हैं  श्वा  सरकार

 सभा  में  किये  गये  हरनेक  म्रभ्यावेदनों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  देना  चाहती  ?
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 श्री  कानूनगो  :  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  समय  समय  पर  मूल्यांकन  करती  है  ऐसे

 मूल्यांकनों  के  परिणाम  पत्रकारों  में  छापे  जाते  हैं  जो  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  इस  समय

 सरकार
 समझती  है  कि  इसकी  कोई  ग्रा वश्य कता  नहीं  है  |

 श्री  में  बेकटासुब्बया  :  क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  लोगों  की  भारी  कमी  है  जिन्होंने  कारोबार

 प्रबन्ध  में  ग्रीवा  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  है  कौर  यदि  तो  कया  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  की  कौर  सेਂ

 सरकार  कुछ  उम्मीदवारों  को  इसमें  प्रशिक्षण  दिलवायेगी  ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  प्रशिक्षण  के  लिए  नहीं  इनमें  विशेष  बल  उत्पादन  के
 मा  मले  में  उत्पादिता

 बढ़ाने  पर  होता  प्रबन्ध  व्यवस्था  पर  नहीं  ।

 श्री  दाजी  :  विवरण  तथा  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  के  प्रश्न  को  ध्यान  में  रखते  हुये  क्या  मैं  जान

 सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  राष्ट्रोय  उत्पादिता  परिषद्‌  के  कार्यकरण  को  नई  दिशा  देने  के  लिये  किन्हीं

 उपायों  पर  विचार  कर  रहो  है  ताकि  छोटे  माने  के  उद्योगों  को  अधिक  लाभ  पहुंचे  ।

 att  कानूनगो  :  राज  सारे  कार्यक्रम  का  लाभ  सभो  उद्योगों  को  उपलब्ध  हैं  ग्रोवर  मैं  माननीय

 सदस्य  से  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  कुछ  पत्नियों  पढ़ने  का  सुझाव  देता  हूं  ।

 श्री  वा०  साठ  चतुर्वेदी  :  क्या  सरकार  या  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 की  उत्पादिता  से  सन्तुष्ट  है  ग्रोवर  क्या  इसीलिए  बहुत  ही  कम  लोगों  को  भ्रध्ययन  के  लिये  बाहर  भेजा

 गया है  ?

 श्री  कानूनगो  :  यह  एक  व्यक्तिवादी  बात  है  |  सरकार  सन्तुष्ट  नहीं  है  छेददार  वह  सुधार  करना

 चाहती  है  ।  परन्तु  इन  परिस्थितियों  मैं  स  मझता हूं  कि  उत्पादिता  आन्दोलन  का  गहरा  प्रभाव  होता  है

 कौर  वहू  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  पर  होता  है  ग्र  इसलिये  सदस्यता  ग्न्य  स्थानों  की  तुलना  में

 लघु  उद्योगों  में  झ्रघिक  है  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  माननीय  मन्त्री  मानते  हैं  कि
 सदस्यता  छोटे  माने

 के  उद्योगों  में  अधिक

 है  ।  उत्पादिता  परिषद्‌  को  प्रतिकार  लाभ  छोटे पे  माने  के  उद्योगों  से  पहुंचते  हैऔर  इसकी  तुलना  में

 छोटे  उद्योगों  को  बहुत  ही  कम  फायदा  होता  है  |  क्या  माननीय  मन्त्री  यह  महसुस  नहीं  करते  कि  छोटे

 के  उत्पादन  का  प्रतिरूप  तथा  समस्यायें  बड़े  उद्योगों  से  सबंधी  भिन्न  हैं  ?  कया  उन्हें  याद  नहीं  है

 कि  पहले  एक  उत्तर  में  इसी  सभा  में  उन्होंने  कहा  था  कि  wat  स्वतन्त्र  मूल्यांकन  के  लिये  समय  नहीं

 अया  है  ?  उनका  इससे  क्या  अभिप्राय  था  कि  अभी  समय  नहीं  प्राया  ?  मूल्यांकन  के  लिये  उपयुक्त

 समय  इसके  लिये  प्रभी  उन्हें किस  चीज  को  जरूरत  है  ?

 महोदय
 :

 मुक्ति  सदस्य  बहस  कर  रहे  हैं
 ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  पहले  एक  अवसर  पर  उन्होंने  स्वयं  इस  सभा  में  यह  उत्तर  दिया  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  TH  कर  रहे  हैं  |  उन्होंने  इस  तरह  के  सवाल  पूछे  हैं
 :

 ae  नहीं  जानते  ?'
 वह  नहीं  मानते  ag  बहस  में  पड़  रहे  हैं  माननीय  मन्त्री  चाहें  तो  उत्तर  दे

 सकते हैं  ।
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 थी  हरिश्चन्द्र  मायूर  :  यदि  डा०  एल०  UHo  के  प्रश्न  का  सन्तोषजनक  उत्तर  दें  दिय

 जाता
 तो

 मैं  यह  प्रश्न  न  पूछता  ।  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  माननीय  सदय  रिपोर्ट
 पढ़  लें

 ।  कया

 समझते  हैं  कि  हमने  forte  नहीं  पढ़ी है  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  प्रश्न  का  उत्तर  न  देने  की  बात  पहले  ही  सोच  ली  गई  है  ।  इसलिये

 हमें  बार  बार  वही  प्रश्न  पुछना  पड़ता  है  |

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  कौर  तथ्य  तो  साफ  ही  सरकारी  नीति  के  विरुद्ध  हैं  |

 शी  कानूनगो  :  यह  तो  राय  का  प्रश्न है  शौर

 शी  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  राय  का  प्रश्न  नहीं  है  |

 डा०  लक्ष्मीमत्ल  सिंधवी  :  राय  का  प्रश्न  तो  यह  बिल्कुल  नहीं है

 थी  कानूनगो  :  सभा  में  उन्हें  हम  से  ऐसा  हत्या  बर्ताव  नहीं  करना  चाहिये  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  यह  जानकारी  प्राप्त  करने  का  कोई  तरीका  है  ?  मानना  सदस्य  ने  इस

 तरह  के  सवाल  किये  हैं  कि  क्या  वह  जानते  नहीं  क्या  वह  महसुस  नहीं  करते  ?.  क्या  वह  समझ

 नहीं  सकते  ?
 '

 ये  प्रश्न  तक  के  रूप  में  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मन्त्री  महोदय  के  साथ  बैठ  कर  बातचीत

 करें तो  शायद  वह  यह  सब  कह  सकते  हैं  या  कोई  नियमित  चर्चा  हो  तो  उसमें  ये  बातें  उठाई  जा  सकती

 हैं  ।  लेकिन  जब  तो  जानकारी  ही  लेनी  है  कौर  जानकारी  यदि  पूर  नहीं  तो  फिर  कौर  भी  ढंग  हैं  ।

 श्री  कठिनाई  यह  है  कि  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  इससे  कुछ  सन्तोष  होता  है  |  इन  स  गरी

 चोरों  को  तो  वह  स्वयं  बुलावा  देते  हैं  i  इसका  क्या  मतलब  कि  है  इससे  सन्तोष  garg  !

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  सीधा  सा  एक  सवाल  पुछा  गया  था  परन्तु  फिर  भी  सन्तोषजनक  उत्तर

 wat  feat  गया  ।  इससे  भी  आगे  यह  कि  जो  उत्तर  दिया  गया  वह  सभा  में  पहले  दिये  गये  उत्तर  का

 खण्डन  करता  है  |  इसलिये  यह  प्रश्न  पूछने  के  इलावा  हमारे  पास  कोई  ौर  चारा  ही  नहीं  रह  जाता

 मन्त्री  महोदय  कम  से  कम  इस  सीधे  से  प्रश्न  का  तो  उत्तर  दे  अर्थात्  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  के  उत्पादन  का  प्रतिरूप  तथा  समस्यायें  बड़े  उद्योग  से  बहुत  भिन्न  हीं  हैं  कौर  यदि  तो

 राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ।

 श्री  कानूनगो  :  मेरा  निवेदन  है  कि  उत्पादिता  आन्दोलन  का  प्रभाव  छाट  समान  उद्योगों  पर

 काफी  व्यापक  है  दौर  ये  बात  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  द्वारा  प्रकाशित  पत्नियों  से  स्पष्ट  हो

 बोकारों  इस्पात  कारखाना

 डा०  दा

 ०  ६  जसवन्त

 क्या  खान  dre  भारी  इंजी निर्मा रंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  लिये  जापानी  इस्पात  उद्योग  का  वित्तीय  तथा

 पिंकी  सहयोग  मांगा  गया  है  ;
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 २४  qeey  मौखिक  उत्तर

 (a)  यदि  तो  यह  सहयोग  किस  प्रकार  का  होगा  कितना  होगा  तथा  किन  शर्तों  पर

 होगा  ;  गौर

 क्या  बोकारो  इस्पात  परियोजना  की  प्रगति  इसके  लिये  बिदेशी  wea  क  तथा

 वित्तीय  सहायता  लेने  के  सम्बन्ध  में  प्रगति  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  जायेगा  ?

 खान  और  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  :

 जी  नही ं।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एक  विवरण
 सभा  पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।

 ि
 /

 एक  नवीन  समवाय  बोकारो  इस्पात  समिति  सन् यन्त्र  के  स्वामित्व  एवं  वयं  मंत्रालय  के  निमित्त

 बनाई  गई  है  ।  बोकारो  में  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  को  परीक्षण  करने  लिये  ea  fee  गई

 ठीक  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  पेश  कर  दिया  जो  बोकारो  इस्पात  समिति  बे  रामधन  है  ।

 परामर्श  समझौते  की  शर्तों  कौर  निबन्धों  के  बारे  में  दरतूर  एण्ड  कम्पनी  के  साथ  अन्तिम  स्टर  पर

 चीत  की  जा  रही  हैं  ।  बहुत  शीघ्र  ही  इनको  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  की  आशा  की  जाती  है  ।  भूखी

 ग्रहण  की  जा रही है  ।  सर्वेक्षण  तथा  खोज  शादी  पोषक  कायें  किये  जा  रहे  हैं  ।  बस्ती  बनाने  का  काम

 आरम्भ  होने  वाला  है  |

 इस  सन् यन्त्र  की  स्थापना  में  सहायता  के  लिये  किसी  विदेशी  सरकार  से  कोई  एव की  पेशकश  नहीं

 भाई  ।  तथापि  विदेशों  से  इस  उपकरण  को  खरीदने  की  सम्भावना  का  विचार  किया  जा  रहा  जो  देश

 में  नद्दी  बनाया  जा  सकता  कौर  इस  कार्य  के  लिये  मिलने  अतिरिक्त  ऋणों  से  यह  व्यय  किया

 जाएगा  |

 डा०
 लंक्ष्मोमत्ल  सिंघवी

 :  किन  कारणों  से  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  के  साथ  संविदा  के  अधीन

 योजना  रिपोर्टे  को  तैयार  करने  में ज्िंलम्ब  हो  रहा है  ?  क्या  विशिष्ट  रुकावट  इसके  मार्ग  में  बाधक है  ?

 खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )  रुकावटें  नहीं  ।

 सोलिसिटरों  के  द्वारा  यह  दस्तावेज  तयार  किया  जा  रहा  है  कौर  पूर्ण  होने  पर  इस  पर  हस्ताक्षर  किये

 जायेंगे  |

 डा०  werent  सिंघवी  :  कया  यह  सच  नहीं  है  कि  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  इस

 योजना  के  लिये  सभो  सहयोग  प्राप्त  करने  की  गुंजाइश  बहुत  अधिक  है
 ?  कया इस  बात  में  कोई  सत्य है

 अथवा  यह  बात  गलत  छपी  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 मैं  नहीं  समझता  कि  मैंने  यह  कहा  है  कि  इसकी  गुंजाइश  बहुत  है  ।  मैंने

 कहा  था  कि  इससे  सहायता  मिलने  की  Ji जाइए है  ।

 श्री  watt  विवरण  में  बताया  गया  है  कि  किसी  विदेशी  सरकार  की  कौर  से

 यता
 के

 लिये  कोई  निश्चित  पेशकश  नहीं  भाई  ।  कितने  देशों  के  साथ  बातचीत  हो  रही  है  कौर  किन  देशों

 ने  पेशकश की  हैं
 ?
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 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मैं  नहीं  कहता  कि  किसी  देश  के  साथ  इस  रूप  में  बातचोत  हो  रही  है
 ।  परन्तु

 ह
 जमनी  जापान  झर  अन्य  देशों  के  वाणिज्यिक  रुचि  वाले  विभिन्न  पक्षों  ने  रुचि  दर्शायी

 है

 श्री  हेम  बुरा  समाचारपत्रों  में  यहं  छपा  है  कि  रूस  ने  इस  परियोजना  में  दिलचस्पी  दिखाई

 क्या  सरकार  को  इस  के  बारे  सें  सीधे  वहां  की  सरकार  से  मालूम  हुमा  है  या  सरकार
 को  केवल

 अ्रनुमान  है  कि  रूस  को  इस  परियोजना  में  दिलचस्पी  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  यह  प्रतिमान  का  विषय  इस  के  ग्रा धार  कुछ  तथ्य

 श्री  कपूर  सिह  क्या  गैर  सरकारी  व्यापारियों  के  अमरीकी  प्रतिनिधिमंडल  ने  सरकारी

 ग्र धि कारियों  के  साथ  हाल  में  हुई  अपनी  बातचीत  में  इस  ata  में  सहयोग  के  लिये  कोई  ठोस  सुझाव

 दिये  हैं  ?  यदि  हां  तो  क्या  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  इस्पात  परियोजनाओं  में  गैर  सरकारी  सहाय ग  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 यह  सबंधी  सरकारी  क्षेत्र  में  छत  हम  कुछ  चाहते  हैं  वह  ऋण  के  में  मिलना  चाहिये  ।

 श्री  दागीं  :  क्या  यह  सच  है  कि  बोकारो  संयंत्र  के  लिये  हमारे  पास  जो  पेशकश  are  है  वह

 घो कार  की  leer  के  संयंत्र  के  लिये  विदेशी  सहायता  सम्बन्धी  हमारी  आवश्यकताओं  से  बहुत  :  बढ़

 गई  eat  दूसरा  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  भी  पर्याप्त  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 ये  पेशकश  सभी  पक्की  नहीं  निस्सन्देह  यदि  पेशकश  जायें  ज  बँकारो

 की  झ्रावश्यकता  सेਂ  श्रमिक  तो  हुम  दो  कौर  संयंत्रों  की  योजना  बना  रहे  हैं प्र ौर  इस  समय  हम

 इन  के  भविष्य  के  बारे  में  ही  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  बताया  गया  है  कि  सहायता  के  लिये  किसीਂ  विदेशी  सरकार  का  पक्का

 पेशकश  नहीं  मिला  ।  कया  अमरीका  सरकार  ने  यह  सुस्पष्ट  कहा  है  कि  वे  यदि  यह  सरकारी  क्षेत्र  में

 तो  वे  इस  संपंत्र  के  लिये  कुछ  नहीं  देंगे  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  समझता हं  कि  यह  पुरानी  बात  हमने  पहले इस
 कार्य

 के
 लिये

 अमरीका  सरकार  से  विदेशी  सहायता  मांगी  ।  फिर  हम  ने  अपनी  प्रार्थना  वापिस  ले  ली  ।  कब

 @  वह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 श्री  हरिस्चख  मार  :  विभिन्न  देशों  ने  क्या  अभिरुचि  ली  है  wie  ग्र मरी की  सहायता  की

 प्रार्थना  वापिस  लेने  के  पश्चात्‌  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जिन  देशों  का  उल्लेख  मैंने  किया  है  वहां  के  बहुतेरे  गैर  सरकारी  पक्षों

 ने  अभिरुचि  ली  उन  में  से  कुछ  ने  वाणिज्यिक  ऋण  अथवा  ऐसे  वाणिज्यिक  ऋ  जिसका  कुछ

 अंश  सरकारी  ऋण  में  जाता  के  अधार  परब  उपकरण  देने  के  लिये  एक  संघ  बनाया

 इस  प्रकार  के  दो  या  तीन  फर्म-संघों  ने  श्रमिरुचि  दर्शायी  है  ।

 श्री  दी०  चं०  शर्मा
 :

 विवरण  में  कहा  गया  है  कि  इस  बात  का  विचार  किया  जा  रहा  है  कि

 विदेश  से  कितने  उपकरण  की  आवश्यकता  होगी  कौर  इसे  कैसे  विदेशों  के  समुचित  ऋणों  से  प्राप्त

 किया  जायगा
 ।

 विदेशों  से  हमें  कितने  मूल्य  के  उपकरण  की  झ्ावश्यंकता  होगी  श्र  कया  हम  ने

 भारत  में
 न

 मिलने  वाली  चीजों  को  प्राप्त  करने  के  लिये  गैर  सरकारी  समवायों  या  सरकारों  के  साथ

 बातचीत की  है  ?
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 लिखित  उत्तर
 _¥

 १८५६

 श्री  fro  देश  में  कितना  सामान  तेयार  किया  जा  सकेगा  इस  का  सही  अनुमान

 लगाने  का  प्रयास  जारी  है
 ।  छत  इस  का  सही  प्रतिमान  इस  समय  नहीं  बताया  जा  सकता

 |

 जहां  तक  ara  वीजों  का  सम्बन्ध  चाहे  हमने  बातचीत  की  वे  लोग  उपकरण  की  विविध

 आवश्यकताओं  को  जातना  चाहते  हैं  प्रौढ़  हमने  यह  सुचना  उनको  भेज  दी  है  ।

 श्री  मुरारका  :
 क्या  हम  बोकारो  संयंत्र केबारे के  बारे  में  पीछ  पर अरब समूची aa  समूची  परियोजना

 का  काम  तेज  करने  के  लिये  कया  कार्रवाई  की  जा  रही  है  कौर  अब  प्रचुर  चीज़ों  में  संशोधन  किया

 गया  है  ?  कब  तक  रादेश  दे  दिये  जायेंगे  ौर  कब  तक  संयंत्र  लग  जायगा  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जब  हमने  देखा  कि  हम  अमरीकी  सहायता  नहीं  उस  के  बाद

 हमने  कार्यों  तथा  लक्ष्यों  की  दुसरी  प्रनुसुची च्  य प्र(र  हम  उस  पर  दृढ़  हैं
 ।

 इस  वर्ष  के  तरन्त
 सरदी  आवश्यक  तो  हम  विश्वजनीन  टेंडर  मँगवायेगा  ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार
 :  विभिन्न  अनुपूरक  प्रश्नों  के  सम्बन्ध  में  मा ०  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 उत्तरों  क्या  हम  यह  समझें  कि  सरकार  इस  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  में  विदेशी  इक्विटी  भागिता

 के  विरुद्ध  होने  के  अमरीकी  विनियोजन  इस  परियोजना  में  अभिरुचि  नहीं  ले  रहे  हैं  ?

 श्री  चि०  सुब्रमण्यम  :  हमारी  नीति  gene  इस  नीति  के  अ्रन्तगंत  यदि  कोई  पक्ष

 रुचि  लेगा  तो  हम  उस  का  लाभ  हम  केवल  इस  कारण  अपनी  नीति  को  नहीं  बदलेंगे  कि

 कोई  अर  इस  में  प्रतिरूपी  ले  ।

 श्री  जोखिम  ध्रुवा  हमें  रूपकेसी  wie  भिलाई  को  बनाने  में  बहुत  सा  अनुभव  हुमा  है  ।

 जो  ग्र तु भव  प्रा त  gat
 है  उस  को  देखते  हुए  क्या  इस  सं  को  लगाने  में  हमारा  वित्तीय  दायित्व

 कम  होगा  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जिस  सीमा  तक  हमारी  कुशलता  बढ़ी  हम  उस  सीमा  तक  लाभ

 |

 थी  ७ शिफर  किन  कारणों  से  सरकार  ने  नवीन  समवाय  बनाया  है  are  इस  परियोजना  को

 हिन्दुस्तान  sera  समिति  के  पर्यवक्षणाधीन  नहीं  रखा  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  हिन्दुस्तान  इस्पात  समितिਂ  के  उत्तरदायित्व बड़े  वह  तीन  संयंत्र

 चला
 रहा

 दो
 संयंत्रों  का  विस्तार  कर  रहा  है  कौर  एक  विशेष  इस्पात  संयंत्र  बना  रहा  है  ।

 उन  के  कार्य  भार को  देखते हुए  हमने  सोचा  कि  पृथक  निगम  बोकारो  की  सदस्यों  की
 शर

 अपना  पूर्ण  ध्यान  दे  सकेगा  |

 राज्यों  का  कोयला  का  कोटा

 ११४७
 श्री  कुलेश्वर  मोना

 रामचन्द्र

 FAT  खान  भारी  इंजी  निर्धारित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  कोयले  के  कोटे  के  प्रावधान  में  परिवर्तन  कर  दिया

 परै
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 यदि  at,  तों  इस  परिवर्तन  का  क्या  आधार  है  ;

 १९६४-६४  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  को  कितना  कोटा  आवंटित  किया  गया  है  कौर

 &&  के  लिये  यह  कितना  था  तथा  उन्होंने  इस  में  से  कितने  का  उपयोग  किया
 ?

 खान
 कौर  भारी

 इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्र०  चे

 (7  कीयले  का  अधिक  उत्पादन  ate  सुगम  परिवहन  स्थिति  के  साथ  विभिन्न  श्रेणियों
 को

 उपभोक्ताओं  की  कोयले  की  पुरी  मांग  को  पुरा  किया  जा  सकेगा  इस  समय  कोई  प्रतिबन्ध

 नहीं  है  कौर  श्रेणीवार  नियतन  अधिकार  के  अनसार  उपज  वता  अपने  wee  के  बिना  अतिरिक्त

 मात्रा  में  कोयला  मांग  सकते  हैं  ।  aT  १९६३-६४  में  विभिन्न  राज्यों को  wafer  कोयला
 अध्यक्ष

 शनि तथा  न्यूरल  १९६३  से  फरवरी  १९६४  तक  की  gata में  न  राज्यों को  भेज  गये  कोयले क

 दर्शाने  वाला  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०

 दी ०  २७७३/६४]  PRE -EY  के  लिये  यद्यपि  अत्यंत  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  नहीं  नियमित  आधार

 पर  बंगलों  के  इकट्ठे  नियतन  के  लिये  विद्यमान  श्रीयंत्र  जारी  जा  रहे  हैं  ।

 aft  धुलेववर  मीना  :  क्या  विभिन्न  राज्यों  को  झ्रावंटित  weir  PEQV-EX  के  लिये  पर्याप्त

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  तथा  आवश्यकता  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार
 ने

 क्या

 कारवाई  की  है  ?

 खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )  जैसाकि  मुख्य  उत्तर  में

 बताया गया  श्रभ्यंश  का  कोई  प्रश्न  नहीं  उठता  |  यदि  श्रावश्यकता अधिक  भी  तो  कोयला

 मिल  सकेगा |

 श्री  घुलेदवर  मीना  :  कया  कुछ  राज्य  कोयला  नियंत्रकों  ने  कोयला  परिवहन  के  वैज्ञानिक

 में  कठोरता की  शिकायत  की  है
 ?

 सरकार  कोयले  के  ले  जाने  में  और  कया  नर्मी  कर  रही  है

 श्री  चि०  सुप्रीम यम  :  ma  भी  कोयले  के  ढोने  के  बारे  में  कठिनाई  नहीं
 वास्तव

 में
 कंगन

 इसलिये  लौटाई  जाती  हैं  क्योंकि  काफी  मांग  नहीं  होती
 ?

 श्री  नम्बियार
 :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बैंगनों  की  स्थिति  में  सुधार  होने  के  बावजूद

 पर्याप्त  कोयला  दक्षिण  के  उद्योगों  को  नहीं  दिया  जाता  are  उन्हों  ने  इस  के  बारे  में  बराबर

 शिकायतें की  हैं  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  समझता हुं  कि  पहले  ऐसी  शिकायत  रही  होगी  |  उन  की  सब  मांग

 अरब  पुरी  की  जा  रही  दक्षिण  में  कोयला  हम  समुद्र  तटीय  नौवहन  के  द्वारा  भी  भेजते  हैं  ।

 श्री स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  इस  नर्मी  के  कोयला  उन  कोयला  भण्डारों  को  भरने  के  लिये

 पर्याप्त  माला  में  दिया  जो  भूतपूर्व  मंत्री  के  अनुसार  नियमित  रूप  से  कोयला देने  के  लिये

 बनाये गये  हैं  ?  क्या  वहां  कोयला  उपलब्ध  होगा  प्रौढ़  क्या  अतिरिक्त  कोयला  उत  भण्डारों
 क

 दिया  जायेगा  अथवा  वे  भण्डार
 जिन

 पर  काफी  धन  खरच  किया  जाता  बन्द  कर  दिये  जायेंगे ?

 श्री  चल  सुब्रह्मण्यम  :  कमी क  दूर  करने  के  लिये  भण्डार  बनाये  गये  थे  ताकि  एक  प्रदेश  की

 विविध  आवश्यकतायें  पूरी  की  जा  सके  ।  परन्तु  wa  चूंकि  परिषद्‌  की  स्थिति  अच्छी  भण्डा

 की कोई  आवश्यकता नहीं  ।  वास्तव  में  उपभोक्ता  सीधे  कोयला  ले  सकते  हैं  ।
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 र४  TERY  मौखिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  भण्डार  रहेंगे  परन्तु  अरब  उन  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 श्री  स०  मो  aa:  उस  सम
 न

 भण्डारों  में  कोयला  नहीं  था  शर  wa  है  ।

 सरकार  ने  उन  पर  भारी  राशि  खर्चे  की  ।  क्यो  उ  TT नका  नज्जार Ql  योग  wer  कामों  के  लिये

 किया  जायेगा  ?

 श्रेय  महोदय
 :  :

 वह  बता  चुके  हैं  ।

 Shri  Yash  Pal  Singh  :  Are  Govt.  aware  that  the  demand  of  Uttar  Pradesh
 is  the  highest  and  its  prooqulation  is  also  largest  ?  But  inspite  of  all  this,  the

 i

 quantity  of  local  supplied  to  them  is  very  less.  What  action  is  being  taken

 enhance  their  quota  ?

 Mr.  Speaker  :  He  says  that  the  fuel  demand  will be
 met.

 श्री  gto  ना०  क्या  मंत्री  जी  को  पता  है  कि  मानचित्र  में  उत्तर  बिहार  नामक

 स्थान  है  और  वैगन  स्थिति  में  सुधार  होने  के  वहां  परिवहन  की  इतनी  कठिनाई  कि

 वहां  जो  कोयला  जाता  है  वह  पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  वहां  पहुंचता  |  ग्रोवर  मंत्री  ने  एक  प्रश्न  के  उत्तर

 मे ंक

 गई  । हा
 हैं  कि  ag  इस  मामले  की  जांच  करेंगे  किन्तु  प्रभी  तक  कोई  व्यवस्था  नहीं  की

 > श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  मैंने  इस  प्रदेश  का  नाम  सुना  ए  ।  मैं  वहां  नहीं  गया  i

 कुछ  कठिनाइयां  हैं  atc हम  उन  में  से  कुछ  को  हल  करने  का  स्थित  कर  रहे  हैं  ।

 थ्री  दास प्पा  :  तपा  घटिया  किस्म  का  कोयला  बहुत  होता  है  ale  यदि  तो  इस  का  ३ ७५, कस

 प्रयोग  fear  जाता  है  ?

 थो  विज  फालतू  कोयला  मुख्यत  घटिया  किस्म  का  होता  है  कौर  पट्टों  aifs  के

 लिये  उस  की  अधिकाधिक  खपत  होती  है  ।

 श्री  ato  Ato  चतुर्वेदी  :  क्या  प्रतिबन्धों  की  नर्मी  के  कारण  अधिक  कोयला  देश  के  विभिन्न

 भागों  में  भेजा  जा  रहा  है
 ?

 श्री
 चि०  सुब्रह्मण्यम  |  प्रारम्भ  में  कोयला  अधिक  ले  गया  ।  उपभोक्ताओं

 ने  स्टाक  बला  लिये  wa  श्रमिक  कोयला  खरीदने  में  कुछ  हिचकिचाहट  इसी

 कारण  मन्दी  है

 Shri  Tulsi  Das  Jadhay  Is  the  coal  gProduction  in  the  country  just
 enough  to  meet  the  demand  or  is  it  in  excess  or  short  of  demand  ?

 Mr.  Speaker  :  Enough  coal  is  produced  now.  It  meets  the  requirement.

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  ११६४  ्र  ११६७  के  संबंध  में

 शी
 प्रश्न  संख्या  ११६४  कौर  49&0 Ht को  प्रीत  संख्या  ११५८  के  साथ  ही

 ले  लिपा जाय  क्योंकि  इन  प्रश्नों  का  परस्पर  सम्बन्ध  है

 श्रत्तर्ाष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 मनु भाई  प्रतीत  होता  है

 कि  प्रश्न  संख्या  ११६४
 वापिस  ले  लिया  गया  है  भ्र  ११६७  एक  भिन्न  प्राप्त  > सर्ग  |
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 लौह  वयस्क  के  मूल्य

 a
 ११५८.  ्  |  ०  to  चक्रवातों  :  क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रन्तर्गाष्ट्रीय  बाजार  में  लौह  वयस्क  के  मूल्य  लगातार  शिर

 थ  ग
 .

 कया  ब्राजील  त्र  स्टेशन  ने  अपने  मूल्य  कम  कर  दिये  हैं  इस  कारण  भारत
 को

 हानि हो  रही  है  ;
 ny

 भारत  को  इस  वर्ष  तथा  गत  वर्ष  लोहे  वयस्क  के  मूल्य  किस  a  हि प  तक  कम  करने  पड़े

 थे  ;  mix

 भाड़ा  व्यय  को
 कम

 करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  क्योंकि  लौह  अयस्क  के

 मूल्यों में  यह  व्यय  ६०  प्रतिशत  होते हैं  ?

 श्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  att  जी  हां  ।

 वयस्क  की  किस्म  के
 sere  पर  घटौती  ry i  प्रतिशत  से  १०.८०  प्रतिशत

 तक  होती  है  ।

 क
 न्

 रेलवे  भाड़े  सम्बन्ध  में  सामान्य  माल  पर  लगाई  गई  १२  प्रतिशत  की

 दर  की  तुलना  में  लौह  वयस्क  पर  घटा  gut  रेलवे  अनुपूरक  प्रभार  कुल  भाड़े
 पर

 YX
 प्रतिशत  लगता  है  ।  राजस्थान  से  कांडला  तक  निर्यात  के  लिये  भेजे  गये  घटिया  किस्म  के

 लौह  भ्रामक  पर  छूट  भी  दी  जाती  अग्रेतर  छूट  की  संभावना  पर  विचार  किया  जा

 रहा है  ।  नौवहन  भाड़े  में  कमी  करने  के  भारी  शभ्रयस्क  जहाज़  संभाल  सकने  योग्य

 होगा  t ध पत्तनों  का  विकास  किया  जा  रहा  है  दौर  भराई  दर
 को  बढ़ाने  का  भी  उपबन्ध

 श्री  प्र०  रं०  चक्रवातो ं:  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  भाड़ा  लौह  वयस्क

 की  कूल  लागत  का  लगभग  दो  तिहाई  होता  क्या  वे  भारी  जन  उठाने  वाले  जहाजों

 को  संभालने  के  लिये  पत्तनों  की  क्षमता  कों  बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ?

 थी  मतुभाई
 शाह  :

 जी
 यह  लौह  शभ्रयस्क  के  निर्यात  संवर्धन

 की
 व्हा

 योजना

 में  है
 जो

 मैंने  सभा-पटल  पर
 रखी  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  मालवाहक

 जहाजों  का  आकार  २०  हजार  टन  से  बढ़  कर  प्राय  ६५  हजार  टन  तक  कर  दिया

 जायगा  माल  उतारने  की  क्षमता  को  व्तंमान  क्षमता२०  टन  प्रति  घंट ेसे  बढ़ा  कर

 प्रति  घंटा  Rooo-Qyoo  टन  तक  बढ़ा  दिया  जायेगा  के  इस  लिये  हम  जहजाह  wae

 के  निर्यात  की  वृहद  योजना  के  समूचे  विकास  पर  श्रागामी  सात  वर्षों  में  ३०५  रोड

 रुपये खर्ज  कर  रहे  हैं

 श्री  प्र०  to  चक्रवातों  :  भारत  का  एक  प्रतिनिधिमण्डल  हाल  ही  में  युरोप  के  पूर्वी  भागों  में

 गया  YT—-—JaHT  क्या  परिणाम  निकला  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  पूर्वी  यूरोप  के  दौरे  के  फलस्वरूप  २१  लाख  टन  तक  लोह  वयस्क  की

 अतिरिक्त  बिक्री  हुई  है
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 ¥  १८८६  लिखित  उत्तर
 ee

 aft  चूंकि  रेलवे  भाड़  की  कमी  लोह  वयस्क  के  निर्यात में  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात

 क्या  वह  रेलवे  लाइनों  की  पुनव्यंवस्था  तथा  विस्तार  के  लिये  रेलवे  मंत्री  के  साथ  समन्वय  कर

 के  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  मनु भाई  पहली  चीज़  गाड़ियों को  डीजल  से  चलाना  प्रकार  भर  कर  चलाना  है  ।

 बड़े  किस्म  के  बाइस  aia  जारी  किये  जा  रहे  यह  सारी  पक  गाड़ी  होंगी  यह  डीजल  इंजन

 के  द्वारा  चलेगी  अर  ताकि  इसे  बीच  के  स्टेशनों  पर  न  रुकना  पड़े  पाँच  सीधे  पत्तन  पर  पहुंच  जाय  ।

 सभी  कारवाई की  जा  रही है  ।  बहुत  से  परिवहन  किये  गये  हैं  लूप  लाइनें  बढ़ाई  जा  रही हैं  कई

 स्थानों  पर  गंज  को  बदला  जा  रहा  फॉर  कुछ  मामलों  भ्र ति रिक्त  समानान्तर

 लाइनें  बनाई  जा  रही  हैं  रेल  परिवहन  विकास  कार्य  पर  १४५०  करोड़  से  प्रतीक  का

 कार्यक्रम है  |

 Shri  H.  C.  Soy:  Is  the  Minister  aware  that  there  is  great  difference
 between  the  internal  transport  facilities  of  Mines  in  Bihar  and  Orissa;  and
 for  that  reason  Bihar  is  at  a  great  disadvantage  ?

 Shri  Manubhai  Shah  I  am  aware  of  it  but  the  question  has  been  very
 wide.  Now  it  is  apparent  that  if  the  distance  from  Rail  head  to  pit  head  is

 more,  transport  charges  will  also  be  more  We  ere  trying  to  ratio-
 nalise  and  equalise  freight  as  far  as  possible

 Shri  H.  C.  Soy:  I  wanted  to  know  as  to  why  transport  facilities  created
 in  Orissa  area  were  greater  than  those  available  in  Bihar.

 Mr.  Speaker
 :  That  is  what  he  has  explained

 श्री  क्यो  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हए  कि  यह  मुल्य  वास्तव में  लोहे  की

 कीमत की  बहुत  ही  कम  प्रतिशतता  संसार  के  विभिन्न  भागों  में  लोह  अ्रयस्क  संभरणकर्ताशों

 के  बीच  श्रन्तर्राष्ट्रीय  समझौता  करन ेके  लिये  कोई  प्रयास  किया  जा  सकता  है  ताकि  न्यूनतम

 दाम  कायम  रखे  जा  सकें  ?

 थी  मुझे  प्रसन्नता है  कि  ato  सदस्य  ने  यह  अधिक  महत्वपूर्ण

 प्रश्न  उठाया  यह  उन  विषयों में  से  एक  जिस  का  उल्लेख  हमने  जेनेवा में  क्या

 था  संसार  के  सम्भरणकर्ताद्यों के  बीच  लोह  वयस्क  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु  का

 होना  चाहिये  ।

 aft  कपूर  जापान  के  हमारे  लोह  भ्रामक  के  लिये  are  कौन  से  विदेशी

 बाजार  हैं  कौर  ब्राजील  तथा  स्वीडन  की  हाल  की  कार्रवाई के  द्वारा  किन  पर  सर्वाधिक  कुप्रभाव

 पड़ा  है  ?

 थी
 मनु भाई  शाह  :  हम  संसार  के  ३७  देशों  को  लोह  वयस्क  बेच  रहे  हैं  जापान

 हमारा  प्रमुख  क्रेता  है
 ।  ५०  प्रतिशत  वयस्क  शेष  wae जापान  को  जाता  है

 यूरोपीय  देशों  आर  पश्चिम  यूरोपीय  देशों  में  जाता  है  फॉर  काठ  इंग्लंड  को  |

 झष्यक्ष  महोदय  :
 उन

 में  से  किस  पर  सर्वाधिक  कुप्रभाव  पड़ा  है
 ?
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 ait  मनुभाई  शाह  :...  सर्वाधिक  कुप्रभाव  पड़ने  का  प्रश्न  नहीं  यह  बढ़  रहा  है

 मैं  कह  सकता  हूं  कि  कुछ  स्थानों  पर  wer  स्थानों  की  अपेक्षा  प्रगति  कम  है

 जापान  में  हम  ने  अरा धक नोन  मील  बेचा  है  परन्तु  हमें  कही  भी  हानि  नहीं  पड़ी

 श्री  हाजी  :  गोवा  प्रदेश  की  खानों  लोह  वयस्क  की  कीमतें  गिरने  के  कारण  क्या  कुप्रभाव

 हु  हैकरों  गोगना  प्रशासन  द्वारा  लोह  अयस्क  के  निर्यात  के  लिये  नियत  न्यूनतम  कीमतें  संसार  बाजार

 की  कीमतों  की  तुलना  में  कम  हैं  या  अधिक  ?

 श्री  मदुराई  शाह  जब  गोवा  भारत  के  साथ  हमें  आशंका  थी  fe  लोह

 aren  के  निर्वात  में  कमी  हो  जायगी  परन्तु  वहू  आशंका  गलत  सिद्ध  हुई  ।  निर्वात  बढ़ा  न्यूनतम

 कीमतें  कायम  हैं  att  हम  अधिक  बेच  रहे  हैं  ।

 श्री  नाम्बियार  :  क्या  लोह  अयस्क  क्षेत्र  में  खानों  में  छोटे  पैमाने  के  संचालकों  की  अव्यवस्था

 उत्पादन  की  अ्रधिक  लागत  के  लिये  उत्तरदायी  है  ?

 rs

 aft  मतुभाई  शाह  :  इस  के  कई  कारण  हैं  जिन  में  से  एकਂ  कारण  यह  शभ्रयस्क  है

 जिस  का  मा०  सदस्य  ने  उल्लेख  किया  है  परन्तु  ऐतिहासिक  बातें  एक  दिन  में  ही

 उल्टा  नहीं  जा  हम  भ्राधुनिकीकरण  के  द्वारा  खनन  के  तरीके  का  वैज्ञानिक

 है  करना  चाहते  हैं  ।  wa  लोह  अपक  की  निर्यात  योजना  में  हमने  खानों  के  श्राधुनिंकरण  के  लिये

 प्रोत्साहन  रखे  हैं

 श्री  फिरोडिया  :  क्या  विभिन्न  dared  में  इस  समस्या  को  निपटा ने  के
 लिये  कोई  THAI

 सम्पन्न  समन्वय  निकाय  है  ?

 श्री  नुमाई  शाहू  :  श्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रालय  को  लोह  वयस्क  के  निर्यात  के

 लिये  सभो  दृष्टिकोणों  से  लोह  श्रमिक  को  बढ़ाने  का  काम  सौंपा  एक  श्रन्तर्मत्तालय

 बोड़ें  बनने  वाला  है  जिसका  सभापति  सरकार  के  सचिव  के  स्तर
 का

 ae

 परिवहन  तथा  tad  मंत्रालयों  के  तीन  प्रतिनिधि  उस  में  इन  चारों  व्यक्तियों

 का  उच्च  शाक्त  सम्पन्न  ग्रत्तमत्ालय  बोर्ड  बनेगा  कौर  प्रत्येक  अधिकारी  का  दर्जा  सरकार

 waar  या  अतिरिक्त  सचिव  का  ।  वे  सभी  पुलिदों  का  Tera  एवं  समन्वय

 करेंग  ।  निस्सन्देह  कार्यान्वयन  नल  सम्बन्धित  मंत्रालयों  द्वारा  किया  जायगा  परन्तु  बोर्ड

 कायें  का  समन्वय  करेगा

 STo  सरोजिनी  महजबी :  क्या  लोह  अयस्क  की  उच्च  उत्पादन  लागत  का  कारण

 भी  यह  है  कि  लोह  wren  महंगे  दामों  पर  ढोथा  जाता  है  ale  विभिन्न  पत्तनों  पर

 भेजा  जाता  उदाहरणार्थ  बेलारी  का  लोह  वयस्क  बम्बई  gle  मद्रास  को  भेजा  जाता
 3
 ce  ड

 ?

 थी  मनु भाई  शाहू  वास्तव  हम  qe  कर  रहे  हैं  कि  प्रत्येक  aa  का  विकास

 करने  के  लिये  बहुत  प्रादेशिक  दबाव  जा  रहा  जो  स्वाभाविक  परन्तु  साथ

 ही  हमें  बाध्य  हो  कर  लागत  कम  करने  के  लिये  वयस्क  को  एक  क्षेत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में

 भेजना  पड़ता  है  ।
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 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  क्या  यह  सच  है  कि  मंत्री  का  २४५०  से  ३००  लाख  टन  लोह
 याएं

 मंत्रालय ने
 उन  क

 निर्यात  करने  का  विचार  है  ate  क्या  खान  AIST  1 ०१1  ६ (३  यह  श्रीनिवासन दिया  हैं  कि

 ह  इंस  काम  को  कर  सकेंगे
 ?

 श्री  सन भाई  दाह  :  जी  हों  ।

 शी  जोखिम  श्रात्वा  :  भाग  (4)  के  सम्बन्ध  कया  खनन  ate  ने  कोई  निर्णय  या  सिफारि या

 की  है  कि  यदि  geet  से  लौह  वयस्क  हुबली-कारवार  तक  ले  जाया  जा  यदि  कारवार

 पतन  का  विकास  किया  जाये  ate  यदि  हुबली  से  कारवार  तक  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  कर  दिया

 तो  परिवहन  सस्ता  होगा  श्योर  भाड़े  बहुत  कम  होंगे
 ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  यह  अ्रत्यधिक  समस्या जनक  प्रश्न  हैं  ।  साथ  ही  हम  यस  विशिष्ट

 अनुभाग  को  मेटर  गेज  के  द्वारा  मिला  रहे  हैं  ।  ये  सुझाव  wry  हैं  कि  यह  ब्राड गेज  होनी  चाहिय े|

 परन्तु  उस  क्षेत्र की  उपलब्धि  ने  यह  सिद्ध  नहीं  किया  कि  alas  दृष्टि  से  यह  लाभदायक  होंगा  कि

 उस  अनुभाग  को  बदलने  के  लिये  wie  als व्यय  किया  जाये  ।  परन्तु मैं  माननीय  सदस्य  तथा

 सभा  को.श्राइवासन दे  सकता  हुं  कि  जहां  मिलाने  वाले  भ्रन्तर  को  जोड़ने
 की  जरूरत  होगी  हम  सेब  से

 पहले उस  काम  को  प्रवक्ता  प्रदान  करेंगे  |

 छोटी  कोयला  खानों  का  विलय

 aft  यशपाल  सिंह  :  कया  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  भारतीय  खनन  संस्था  के  सुझाव  के  अनुसार  छोटी  कोयला  खानों
 के

 विलय  के  लिए  एक  विधान  पेश
 करने

 का  विचार
 कर

 रही

 यदि  at,  तो  क्या  भारतीय  खनन  संघ  ने  इसके  विपरीत  विचार  व्यक्त  किये  हैं

 मामले  में  अन्तिम  feta  कब  ले  लिया  जायेगा

 खान  शरीर  भारी  इंज/निर्यारग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  से

 (at).  वारिक  समारोहों  में  दिये  गये  निरसन  भाषणों  में  भारतीय  खनन  संस्था
 तथा  भारतीय

 खनन  संघ  के  प्रधानों  ने  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  कि  छोटी  कोयला  खानों  की  संख्या  बहुत  अधिक

 ह
 है  ।  भारतीय  खनन  संस्था  के  प्रधान  ने  बड़े  प्राकार  वाले  लाभदायक  एककों  के  महत्व  के  बारे  में

 अपने  विचार  व्यक्त  किये  तथा  इसके  विपरीत  भारतीय खनन  संघ  के  प्रधान  ने  इस  बात  पर  बल  दिया

 कि  कोयला  पदा  करने  वाले  छोटे  एककों  का  भी  भारतीय  अर्थंव्यवस्था  में  अपना  स्थान  है  ।

 यद्यपि  सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  तकनीकी  रूप  से  सुदृढ़  योजनांयें  प्रस्तुत  किये  जाने  पर  स्वेच्छिक

 रूप  से  वापस  में  विलय  की  भ्र नुम ति  दी  गई  तथापि  सरकार  ने  छोटी  कोयला  खानों  के  अनि वयं

 रूप  से  विलय  के  हेतु  किसी  विधान  बनाने के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  है  ।  मामला

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 Shri  Yashpal  Singh  How  much  time  the
 Amalgamati

 on  Committee
 would  take  to  dispose  of  more  than  400  cas  wo  pel nding  with  it
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 Shri  P.C.  Sethi  :  Efforts  are  being  made  to  dispose  of  these  cases  as  quickly
 as  possible.  The  difficulty  is  that  out  of  49  cases  so  far  approved  by  the  com-

 mittee,  amalgamation  has  been  possible  only  in  32  08565,

 Shri  Yashpal  Singh  :  On  the  one  hand,  Government  have  been  advoca-

 ting  that  they  are  orientating  the  employment  in  the  Third  Five  Year  Plan

 while  on  the  other,  by  amalgametion  of  small  collieries  they  have  been  throwing
 lakhs  of  labourers  out  of  employment.  What  would  be  the  fate  of  these

 Jabourers  ?

 Shri  P.  C.  Sethi  :  In  this  Committee,  which  also  comprised  members  of

 both.the  associations,  it  was  decided  that  a  smaller  economic  unit  with  a

 capacity  of  10,000  tons  or  7,000  tons  should  be  formed  and  accordingly  all  the

 uneconomic  units  should  be  amalgamated.  All  this  is  being  done  on  the  basis

 of  the  report  submitted  by  a  Committee  headed  by  Shri  Balwantrai  Mehta  ?

 श्री  जसवन्त  मेहता  :  क्या  सरकार  नेਂ  विश्व  के  बारे  में  कोई  क्रमबद्ध  कांय  कप  तेयार  किया

 है  ताकि  उत्पादन  तथा  नियोजन  क्षमता  को  हानि  न  पहुंचे
 ?

 खान  ग्रोवर  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  :  प्रभी  तक  तो  कवल

 स्वैच्छिक  रूप  से  विलय  का  कार्यरत  चलत  wi  रहा  है  परन्तु  कोई  विशेष  प्रगति  नहीं  हो  पाई

 त्र  त्र  हमें  सारी  स्थिति  पर  विचार  करन  पड़ेगा  कौर  यदि  लाभकारी  उत्पादन  के

 प्रयोजन थें  विलय  waar  तो  कुड  सीम  तक  अनि जायं  विलय  करन  हीਂ  पड़ेगा  |

 श्री  कु०  do  पन्त  :  विलय  समिति  द्वारा  इतनी  धीमी  गति  से  मामलों  का  निपटारा  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  इन  मामलों  के  शीघ्र  निपटारे  के  लिये  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  श्रावेदन-पत्र  देने  के  बाद  सम्बन्धित  पक्ष  बाद  में  फिर  सोच  विचार

 में  पड़  जाते  हैं  इसीलिये  इन  मामलों  का  शीघ्र  निपटारा  नहीं  हो  सका  है  ।  परन्तु  फिर  भी  ४९

 प्रस्तावों  में  से  ३२  प्रस्तवों  का  निपटारा  किया  जा  चुका  है  केवल  १७  मामले  लम्बित  हैं  |

 छोटी  कोयला  खानों  के  मालिकों  ने  ave  में  विलय  करने  के  मामले  में  कोई  भी  उत्साह  नहीं

 है  ।

 श्री  gto  ना  तिवारी  इस  बत  को  देखते  हुए  कि  स्वैच्छिक  विलय  की  योजना  असफल

 fag  हुई  है  ate  विलय  करने  का  यह  प्रदान  गत  ३  अथवा  अ्रधिक  वर्षों  से  सरकार  के  विचाराधीन

 चलता  ग्रा  रहा  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  सरकार  किस  बाघा  के  कारण  तभी  तक  इस

 मामले  में  किसी  fata  पर  नदीं  पहुंची  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  जैसा  कि  मैंने  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  पहिले

 यह  निगंध  किया  गया  था  कि  तीन  या  चार  ag  तक  यह  देखा  जाय  कि  स्व  ऐच्छिक  विलय  कहां  तक

 काम  करता  है  कौर  यह  सोचा  गया  था  कि  तीसरीਂ  योजन  के  तीसरे  वर्ष  में  मामले  को  हाथ

 में  लिया  जाय  ।  अब  इत  काय  को  हाथ  में  ले  लिया  गया  है  ।

 श्रोदी०्चं०दार्बा  :  कया  ag  स्वैच्छिक  विलय  गैर-सरकारी  समवायों  के  बीच  हुमा  है

 अथवा  सहकारी  समितियों  के  ?

 जता पउ़ा श्री  fro  सुब्र  |  ग्यम  गेर-सरकारीਂ  सेवायों  के  बीच  |
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 १८८६
 क  नाला

 श्री  toto  चक्रवातों  :  क्या  सरकार  इस  बात  को  महसूस  करती  हैं  कि  यह  एक  विचित्र

 अनियमितता  हैं  कि  एक  ऐसे  देश  में  जहां  कि  ८५०  से  भी  अधिक  कोयला  खानें  हमारा  कोयले

 का  उत्पादन  केवल  ६  करोड़  ०  लाख  टन  से  लेकर  ७  करोड़  टन  है
 ?  यदि  तो  क्या

 स्वेच्छिक  विलय  की  दिशा  में  अब  तंक  हुई  प्रगति  को  देखते  हुए  सरकार  का  यहां  विचार  है  कि  अब

 रन  ही  किसी  ree  के  ग्रा नव यं  विलय  के  बारे  में  क्वाही  की  जाय  ?

 ai  चि०  सुब्झण्यस  :  हां  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  इसका  कोई

 स  कोई  हल  इतना  ही  पड़ेगा  ।  हुम  इस  बात  को  सहन  नहीं  कर  संकते  कि  ६  करोड़  या  ७  करोड़

 पटन  कोयले  के  Voted  के  लिये  G40  कोयला  खातें  हों  ।  सरकार  का  यह  इरादा  है  कि  पहले

 कोकिंग  कोयले  की  समस्या  हल  की  जाय  शर  उसके  बाद  दूसरी  प्रकार  के  कोयले  की  |

 श्री  रंगा  :  क्या  सरकार  ने  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विलय  के  बारे  में  कोई  योजना  तैयार  की  हैं  ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  की  योजनायें  में  यह  चीज़  भी  शामिल  है  कि  va  मजदूरों  जो  कि

 के  परिणामस्वरूप  बेरोजगार  हो  वैकल्पिक  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के  लिये

 अवश्यक  कदम  उठाये  जाये  ?

 थी  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरा  विचार  ऐसा  नहीं  है  कि  विलय  से  बे  रोजगारी  होगी  ।

 Shri  Sheo  Narain  :  What  arrangements  would  be  made  by  Government
 ‘for  the  employment  of  those  workers  who  would  be  rendered  unemployed
 as  a  result  of  amalgamation  ?

 Mr.  Speaker  :  It  has  already  been  ansewered...

 भारत  में  चेकों  किया  का  व्यापार  शिव्टमण्डर

 +

 श्री  यशपाल  सिंह  :

 G0.<  थी  प्र०  बुरा

 sti  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  ही  चेकोस्लोवाकिया  का  एक  व्यापार  शिष्टमंडल  भारत  कराया

 शौर

 यदि  तो  इस  दल  के  दौरे  के  कारण  भारत  श्र  चेकोस्लोवाकिया  के  बीच

 के  बढ़ते  की  संभावनाएं  में  कितना  सुधार  gare
 ?

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  अरर  सभा-पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  जाता  है  ।
 ह

 |

 विवरण

 हों  ।  चेकोस्लोवाकिया  के  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्रालय  के  श्री

 की  stat  में  वहां  का  एक  व्यापार  शिष्टमंडल  १९६४  में  भारत  था

 भारत  से  निर्वात  के  लिये  उपलब्ध  उपभोक्ता  egal
 aT  समस्त  किस्मों  का  विस्तृत  सर्वेक्षण  करने

 तथा  नई  उपभोक्ता  जैसे  डिब्बों में  बन्द
 रस  छली  कौर  इसके  औरतों  की
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 सिगरेट  तथा  रेफर  की  खरीद  की  सम्भावनाओं  की  खोज  करने  के  उद्देश्य  से  यह

 शिष्टमंडल  यहां  पाया  था  ।  व्यापार  शिष्टमंडल  ने  सुती  कपड़े  तैयार

 बुनाई  वाली  ऊन  कौर  art  शादी  में  भी  अभिरुचि  प्रदर्शित  की
 है

 ।  यद्यपि  र्ा  द्वारा

 की  गई  जांच  पड़ताल  के  परिणामों  के  बारे  में  प्रभी  कुछ  अनुसार  नहीं  लगाया  जा  फिर  भी

 यह  aren  है  कि  उनकी  इस  यात्रा  के  परिणामस्वरूप  उपरोक्त  किस्म  की  नई  वस्तु ग्र ों  का  भारी

 मात्रा  में  चेकोस्लोवाकिया  को  निर्यात  किया  जायेगा  |

 Shri  Yashpal  Singh  :  Do  the  Government  have  the  details  to  show  the

 quantity  of  goods  exported  by  us  to  Czechoslovakia.  Which  are  agein  re-

 exported  to  Chine  from  there  ?

 Shri  Manubhai  Shah:  I  am  fully  confident  that  nothing  goes  there.

 The  House  is  aware  of  the  nature  of  relations  between  them  now-a-days.

 Shri  Yashpal  Singh:  Which  kind  of  goods  produced  in  this  country
 are  in  great  demand  in  Czechoslovakia  ?

 Shri  Manubhai  Shah:  I  have  stated  the  names  in  detail  in  my  reply.
 I  can  repeat  the  same.  These  are  tea,  coffee,  jute,  goods,  coir  yarn,

 goats  skin,  tanned  hides  and  skins,  iron:  ore,  manganese  ore,  cashew  kernel,
 oil  cakes,  engineering  goods,  chemicals  and  pharmaceuticels  etc.

 श्री  कपूर  सिंह  :  चेकोस्लोवाकिया  को  जो  हम  कुल  निर्यात  कर  रहे  हैं  उसमें  निमित  माल
 का

 कितना अंग  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  हमारे  द्वारा  किये  जाने  वाले  कुल  निर्यात  में  इस  समय  ६२  प्रतिशत

 अंश  निर्मित  माल  का  है  ।  निर्यात  की  राशि  १९६०  में  ५  करोड़  रुपये  थी  ae  चालू  वर्ष  में

 यह  राशि  २०  करोड़  है  ।

 Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Would  we  have  trade  with  Czechoslovakia  on.

 foreign  exchange
 basis  or  on  barter  system  ?

 Shri  Manubhai  Shah:  On  barter  basis.

 श्री  में  बेंकटासुब्बया  :  इस  दिष्टमंडल  द्वारा  सर्वेक्षण  किये  जाने  के  बाद  हमारी

 सरकार  ने  किसी  करार  को  भ्रान्ति  रूप  दिया  है  प्रौढ़  यदि  तो  यह  करार  कब  से  कार्य  रूप  लेगा  ?

 श्री  मनु भाई  प्रभी  तक  चेकोस्लोवाकिया  को  इस  बात  का  संदेह  था  कि  भारत

 इंजीनियरीਂ  तथा  wifes  साल  अथवा  मशीनों  का  संभरण  कर  भी  सकता  है  या  नहीं  ।  परन्तु

 इस  हाल  के  दौरे  से  उनको  यह  विश्वास  हो  गया  है  कि  भारत  उनको  इन  चीजों  का  संभरण  करने

 की  स्थिति  में  हैं  तथा  उनको  यात्रा  से  यहीं  परिणाम  निकलेंगे  ।

 att  तुल शो दास  जाधव  :  जो  माल  हम  चेकोस्लोवाकिया  भेजते  उसके  बदले  में  वहां  से

 किन  वस्तु ग्र ों  का  आयात  किया  जाता  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विवरण  में  दिया  टन्ना  है  |

 aft  मनु भाई  शाह  :
 ऐसी  वस्तुश्नों  की  संख्या  ८०  है  ।  मोटे  तौर  पर  वे  ये  पावर

 बड़ी  औद्योगिक  उबर  तथा  विभिन्न  अन्य  प्रकार  की  वस्तुएं  |
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 जहाज़  तोड़ने  का  उद्योग

 ह...|  सुदोघ

 १६१,  त्
 स०  Ao  सामन्त

 ध
 थी  स०

 कु०

 aft  प्र०  चं०  बमन

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  जहाज  तोड़ने  का  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किये

 गये  हैं

 क्या  लिबर्टी  जहाजोंਂ  के  स्क्रैप  तथा  अन्य  बेकार  जहाजों  को  तोड़ा  जा  सकता  है

 जिससे  जहाज  की  प्लेटों  का  तटीय  नौवहन  के  लिए  छोटी  नावें  बजरा  बनाने  तथा  मछली

 प्रकड़ने  की  नाटककारों  के  लिये  उपयोग  किया  जा  कार

 यदि  तो  क्या  हल्दिया  में  ऐसा  उद्योग  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 गया हू  |

 विवरण

 मुझे  यह  बताया  गया है  कि  बेकार  जट्टाजों से जो से  जो  प्लेटें  निकाली  जाती  हैं  वे  तटीय  नौवहन  के

 लिये  छोटी  बजरे  तथा  मछली  पकड़ते  की  नौकरियों  को  बनाने  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।  ऐसी

 प्लेटों  को  पुनवल्लित  किये  जाने  के  लिये  केवल  रद्दी  लोहे  (  )  के  रूप  में  ही  बचा  जा  सकता
 मूल  सामग्री  के  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  औद्योगिक  रही  लोहे  की

 मांग  भी  गिर  गई  है  इसके  अतिरिक्त  जहाजों  को  तोड़ने  से  जिस  प्रकार  का  रद्दी  लोहा  उपलब्ध

 होगा  उसे  देश
 को

 केवल  कुछ
 ही

 वलन  मिलें  काम  में  ला  सकती  हैं
 ।  इन

 बेकार  जहाजों के  मूल
 का  भुगतान  करते  समय  विदेशी  मुद्रा  भी  देनी  पड़ती  है  ।  इन  परिस्थितियों  देश  में  जाज  तोड़ने

 का  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया है  ।

 में  एसा  एक  योग  स्थापित  करते  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नही ंहुआ  है  ।

 शनी  सुबोध  दूसरा
 विवरण  से  मैं  ag  समझता हुं  कि  इन  प्लेटों  की  यहां  पर  मांग हैं  |

 डस

 समय  पुनर्लेखन  मिलों  द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  में  oy  लोहे  का  उपयोग  किया  जा

 [  है  ?

 श्री  कानूनगो
 :  जहाजों  को  तोड़ने  से  जो  रही  लोहा  (eT)  उपलब्ध  होगा  वहू वह  हमारे  देश

 में  किसी  उपयोग  का  नहीं  होगा  ।

 श्री  सुबोध  सदा  :  विवरण  में  यह  कहा  गया  +  फि ह  ऊ  ‘ x  (

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  बहुत  बातचीत  की  जा
 रही

 है है  जिसके  परिणामस्वरूप

 कार्यवाही  में
 बाधा  पड़  रद्दी  है  ।  क्या  कहा  जा  रहा  है  वह  मैं  नहीं  सुन  पा  रही  हु

 ।
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 श्री  सुबोध  सदा  विवरण  में  यट  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  रद्दी  लोहे  के

 उपयोग  किये  जाने  के  लिये  उसकी  मांग  है  ।  देश  में  रद्दी  लोहे  की  कुल  मांग  कितनी
 है

 |

 श्री  इस  विशेष  प्रकार  के  रही  लोहे  की  कोई  मांग  नहीं  हूं
 ।

 श्री  सुबोध  सदा  यट  कहू  गया  है  कि  इसे  प्राप्त  करने के  लिये  विदेशी  मुद्रा  का
 करना  पड़ता है

 ।
 एसे  कोई  मामले  हुए  हैं  जिन  में  इन  बेकार  जहाजों  को  खरीदने  के  लिये

 सरकार  को  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  करना  पड़ा  हो  ?

 थी  ऐसे  कुछ  प्रस्ताव  हुए  हैं  ।  परिवहन  मंत्रालय  जहाजों  को

 के  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  पक्ष  में  नहीं  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल

 >
 ||

 att  art  दास  मंत्रो :
 ने ११६४५

 श्री  दो  सच  शर्मा

 क्या  खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंग  कि

 (#)  सरकार  ने  भोपाल  के  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  का  रखाने  के  प्रबन्ध के
 लिये  एक

 कम्पनी  बनने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  sear  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 इस  निर्णय  के  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र ०  चे  :  सैं

 (7)  एक  विवरण  समा-पटल  पर  रखा  दिया गया  है

 विवरण

 इस  समय  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटिड  विद्यमान  हैवी  इलैविट्रव ल
 भोपाल

 तथा  उसके  नये  एककों,द्रर्थात्‌  हैवी  इलेक्ट्रिकल  इक्विपमेंट  हैवी  पावर  इक्विपमेंट

 हैदराबाद  ौर  हई  प्रैशर  बायलर  तिरूचि  का  प्रबन्ध  कर  रही  है  |  इसके

 दायित्व  बढ़ते  जा  रहे  हैं  तथा  निर्माण  ौर  उत्पादन  की  समस्यायें  कई  प्रकार  BY

 एक  अकेली  प्रबन्धक  संस्था  शायद  इन  सब  बड़े  बड़े  एककों के  प्रशासन  को  न  चला  सके

 इर  लिये  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  हरद्वार  कौर  तिरूचि  की  नई  हैवी  इलेक्ट्रिक

 aaa  की  क्रियान्विति  को  एक  नई  कम्पनी  को  सौप  दिया  जो  कि  बनाई  जायेगी  #

 इस  कम्पनी  के  निदेशक  ars  की  नियुक्ति  अभी  तक  नहीं  की  गई  है  ।

 Shri  D.  D.  Mantri  :  For  what  reasons  Govt.  had  to  take  this  decisiom:

 of  forming  a  separate  company  ?
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 Shri  C.  Sethi:  The  Heavy  Electricals  Company  was  heavily  loaded
 with  work  and  it  was  to  manage  Heavy  Electric  Equipment  Project,  Hardwar
 and  Heavy  Power  Equipment  Project,  Hyderabad  ४1५5०  and  as  such  a  seperate
 Company  was  required  to  be  formed

 Shri  D.  D.  Mantri:  Do  Government  propose  to  establish  separate
 companies  for  other  heavy  industries  <lso  ?

 श्री  प्र०  चरण  सेठी  यह  प्रश्न  इस  मल  प्रश्न  से  Gi  उठता  ।  य  एक  नई  कम्पनी

 जाने के  सम्बन्ध में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  अलग  कम्पनियों  के  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव है
 ?

 श्री  प्र०  चे  सेठी  :  जब  कभी  यट  ग्रावश्यक  होता  ह  किया  जाता  है  ।  हिदुस्तान  स्टिल्स

 लिमिटेड  के  मामले  में  बोकारो  स्टील  कम्पनी  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 Slo  लक्ष्मीोसत्ल  सिंघवी :  एक  श्रकेंली  प्रबन्ध  समवाय  द्वारा  कितना  दायें  f
 sa

 जा  सकता

 हैं  क्या  इस  बारे  में  कोई  विस्तृत  अध्ययन किया  गया  हे
 ?

 यदि  तो  इसके  क्या  ब्यौरे  हैं  ?  क्या

 fara  अध्ययन  के  ग्रा धार  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  है  अथवा  केवल  अनुमान के  sare  पर
 ?

 खान  शौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  fro  सुब्रह्मण्यम )  यह  इनाम  के

 आधार  पर  लिया  गया  है  ।

 डा०  लकष्मीमट्ल  सिंघवी  जोकि  अनुमान  का  दूसरा  नाम है  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  हैदराबाद  रोक  तिरुची  स्थित

 तीन  एककों  के  प्रबंध  के  लिये  एक  नई  कम्पनी  बनाने  के  अतिरिक्त  क्या  सरकार  ने  प्रौद्योगिक

 सम्बन्धों  के  बारे  में  कोई  निश्चित  नीति  निर्धारित  की  ह  जिससे  कि  wer  सूत्रों  का  काबे  सुचारु

 पसे चल  सके  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  यह  प्रश्न  एक  नई  व  अपनी  बनाये  जाने  के  बारे  में  है  ।

 थीं  जोखिम  जल्वा  :  भोपाल  हैवी  इलैविट्रक्ल्स  एक  बहुत  बड़ी  परियोजना  हैं  ।  जब उसकी

 निदेशक  तथा  प्रबन्ध  के  बारे  में  इतनी  गड़बड़ी  हुई  हैं  तो  श्राप  wea  एककों  के  लिये  एक  अलग
 कम्पनी  बनाने जा

 रहे  हैं  ।  भोपाल  के  अ्रतिरिक्त  हैदराबाद  उर  तिरूचि  में  निर्माण  के

 लिये  एक  wha  एकक  क्यों  नहीं  बनाया  जा  सकता ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  इसे  क्यों  अलग  किया  गया  है  इसका  उत्तर  मैंने  दे  दिया  है  ।

 Shri  Yashpal  Singh:  Government  have  closed  the  Bhopal  Heavy
 ful ॥ 28  ectricals  Factory  on  their  own.  What  was  the  extent  of  loss  in  production
 as  a  result  of  this  factory  having  been  closed  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मेरे  विचार  में  यहँ  एक  पृथक  प्रश्न है  ।

 श्री  हाजी  नया  अनुभव  के  अधार  पर  यह  बात  जानी  गई  है  कि  किसी  संयंत्र  का  कार्य

 विभिन्न  निगमों  के  अधीन  होने  की  श्रपेक्षा  केवल  एक  ही  निगम  के  अधीन  होने  पर  अधिक  चारु

 रूप  से  चलता है  ?
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 सुब्रह्मण्यम  :  यह  वात  पत्र  के  ऋषिवर  पर  निर्भर र  बरती  ह  यदि  संयंत्र

 बड़ा  ह  ग्रोवर  उसमें  विभिन्न  वर्गों  को  वस् तुम् रों  का  उत्पादन  किया  जाता  है  तो  चित  एक  भ्र केली

 प्रबन्धक  यूनिट  के  अधीन  वह  शरीक  बरच्छा  काय  करेंगा  |

 श्री  रंगा  इस  प्रकार  इनकी  कोई  निर्धारित  नीति  नहीं  >  ।

 श्री  में  बंकटासुब्बया  :  नया  यह  रूप  है  फि  भोपाल  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड द्वारा
 उचित

 प्रबन्ध  न  करिये  जान ेके  कारण  ही  हैदराबाद  स्टार  तिरूचि  परियोजनाओं  के  लिये  एक  अलग

 कम्पनी  बनाने  को  आवश्यकता  पड़ी है
 ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :
 जैसा  कि  मैं  बता  चुका  इसके  प्रबन्धकों  की  इन  तीन  संयंत्रों  के

 निर्माण  तथा  gu  संयंत्र  के  चलाने  दोनों  ही  बातों  पर  ध्यान  देना  पड़ता  यह  संयंत्र  स्वयं  भी  बहुत

 बड़ा है  ।  इसलिये  हम  ने  यह  सोचा  कि  इस  कायें  उठने  बली  अनेक  समस्या ग्र ों  पर  अपना

 पुरा  तय ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिये  एक  wer  प्रबन्धक  कम्पनी  बनाने  से  काय shar  सुचारु  रूप  से

 चल  सकेगा |

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कोई  माननीय  सदस्य  wa  किसी  विशेष  प्रश्न  को  लेना  चाहते  हैं  ?

 श्री  जब  प्रश्न  संख्या  ११६५  चल  रहा  था  तो  इम  हैवी  इलेक्ट्रा कलस  भोपाल  में  हुई

 हड़ताल  के  बारे  में  प्रश्न  पूछता  चाहते  थे  ।  परन्तु  तब  माननीय  मंत्री  ने  यट  कहा  कि  इस  विध्

 पर  ही  एक  दूसरा  प्रश्न  खाने  वाला  है  ।  ag  आदेश  पत्र  में  भी  दिया  garg  ।

 जिस  माननीय  सदस्य  ने  इसकी  सुचना  दी  थी  वह  अनुपस्थित  थे  द्रोह  इसलिये  यह  प्रश्न  नहीं  लिया

 गया  |  यट  प्रश्न  ११६६  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  भोपाल  में  इंडताल  |

 अध्यक्ष  महोदय  GAT  Sat  दिया  जाये  }

 gat  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  हड़ताल

 FILER.  श्री  दी०  चं०  वर्मा  कया  खान  भारी
 इंजीनियरिंग

 मंत्री  य्  बताने

 की  कृपा  करेंगू  कि  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भोपाल  में  टल  में  ही  हुई  हड़ताल  के  परिणामस्वरूप

 कितनी  हानि  हुई है
 ?

 खान  फिर  भारी  इंजी  निर्धारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  Wo  :  १८  मार्चे

 से  २८  १९६४  तक  कार्य  के  बार  बार  रुक  जाने  प्यार  ३०  मार्च से  १७  उप्पल  VERY  तक

 भोपाल  संयंत्र  के  बन्द  रहने  के  परिणामस्वरूप  उत्पादन  में  लगभग  १  करोड़  रुपये  की  हानि  होने
 x

 का  अपमान  लगाया  गया  हैं  ।  3

 श्री  नाथ  क्या  यह  संच  है  कि  इस  फर्म  में  नियुक्त  किये  गये  प्रविधिक  परामर्शदाता यों

 ने  यह  झ्रनुमान  लगाया  है  कि  इस  कारखाने  में  हड़ताल  सम्बन्धी  गड़बड़ी  प्रारम्भ  होने  से  पहले  भी

 इसके  कार्यकरण  दरार  प्रबन्ध  में  बहुत  से  दोषों  आर  कमजोरियों  के  होते  के  कारण  उसका  उत्पादन

 निर्धारित  क्षमता  का  केवल  ७०  प्रतिशत  था  ?

 ]  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  fro  :  मैं  यह  तो  नहीं  कहे

 सकता  कि  इसका  प्रबन्ध  शत  प्रतिशत  सुचारु  रूप  से  wer  रहा  था  परन्तु  वां  पर  मुख्य  गड़बड़ी
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 श्रम  संम्बन्धी  कठिनाई  तथा  ग्रतुशासनह्वीनता  रही  है  ।  कारण  इस  संयंत्र  के  कार्यकरण  में

 बहुत  सी  कठिनाइयां  उत्पन्न  हुई  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  इसमें  पूरी  निर्धारित  क्षमता  पर  कार्य  नहीं

 किया  जा  परन्तु  फिर  भी  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदनों  ait  परामर्शदाताओं  द्वारा  निर्धारित

 उत्पादन  लक्ष्यों  को  देखते  ी ए पथ  एम  अच्छा  कार्य  कर  रहे
 हैं  ।  वास्तव  में  परामर्श  शैतानों  ने  एक

 बहुत  ही  परिमित  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  wit  हम  ने  उसे  फिर  से  निर्धारित  फिया  है  ।

 श्री  शिकर
 :

 प्रश्न  संख्या  ११६०  के  बारे  मैं  यड़  जानना  चाहता  हूं
 कि

 Mey  महोदय  :  ११६०  के  बारे  में  ?  श्री  एस०  एम०  यनर्जोी  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  समाचार  पन्नों  में  प्रकाशित  समाचारों  के  अनसार  संयंत्र  ने  कार्य  करना

 आरम्भ  कर  दिया  है  ग्रोवर  उत्पादन  शरू  हो  गया  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  ने  कर्मचारियों  की  उस

 मुख्य  मांग  पर  विचार  किया  है  जिसके  लिये  उत्तेजना  फली  श्रीमती  यह  कि  उन  का  महंगाई  भत्ता

 केन्द्रीय  वे  तन  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  pare  दिया  जाये  |  इस  पर  उन  की  कया  प्रतिक्रिया  है  रोक

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  arse  जारी  किये  गये  हैं  अथवा  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  वास्तविक  कठिनाई  यह  थी  कि  टेस्ट  यूनियन  जिसने  कि  यह  मांग

 की  थी  कि  एक  प्रतिनिधि  यूनियन  नहीं  है  ।  केवल  प्रतिनिधि  यूनियन  ही  श्रमिकों  ay  सारी  हालत

 के  बारे  में  कोई  मांग  रख  सकती  हे  ।  परन्तु  यह  प्रश्न  प्रबन्धकों  के  विचाराधीन  है  कि  विभिन्न

 चारियों  को  उचित  महंगाई  भत्ता  fear  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  हाजी  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  कारखाने  के  फिर  से  खुल  जाने  कौर  फिर  से

 उत्पादन  प्रारम्भ  हों  जाने  के  बाद  भी  १००  कर्मचारियों  से  अघिक  श्रभी  तक  जेल  में  बन्द  हैं  we

 १००  से  कुछ  भ्रमित  कर्मचारियों  को  पब्च्यत  कर  दिया  गया  है  शौर  यथावत  वहां  पर  भय  का

 साम्राज्य  छाया  gars  ?  क्या  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिये  सरकार  कोई  कार्यवाही  करेगी  जिस

 से  कि  सामान्य  उत्पादन  जारी  रखा  जा  सके  ?

 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जब  कोई  व्यक्ति  कोई  भ्रपराध  करेगा  तो  विधि  अनुसार  कार्यवाही

 कानों  पड़ेगी  ।  वे  जेल  में  क्यों  बन्द  हैं  यह  एक  न्याय  सम्बन्धी  मामला  है  जोकि  न्यायालय  में  चल

 रहा  है  ।  मैं  समझता हूं  कि  न्यायालय  इस  का  निर्णय  करेंगे  ।

 श्री  हाजी  :  यह  जानकार  बिल्कुल  गलत  है  ।  न्यायालयों  में  कोई  ऐसा  मामला  लम्बित  नहीं

 है  ग्रोवर  इसलिये  न्यायालय  इस  मामले  में  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।  उन्हें  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  कौर
 ee भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  944.0  के  ग्रीन  ave  tare  किया  गया  है  ।

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  केवल  कुछ  ही  मामले  ऐसे  हैं  जिन  में  लोगों  को  नज़र बन्द  रखा  गया

 है  ;  अन्य  मामलों  में  उन्हें  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  के  अधीन  किये  गये  अपराधों  क॑  लिये  जेल  में

 बन्द  किया  गया  ।  उन  पर  मुकदमे  चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 Shri  Yashpal  Singh :  The  hon.  Minister  has  stated  that  estimated  loss
 of  production  is  Rs.  crore  approximately.  May  I  know  as  to  who  has  been
 held  responsible  for  this  and  what  action  has  been  tak ta  en  against  him  ?
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 श्री  fro  सुब्रह्मण्यम  :  यह  एक  ऐसा  उसकी  है  कि  जब  यहां  इस  प्रकार  के  श्रमिक  विवादਂ  खड़
 वि  उ

 होंगे  adi  ऐसी  हानियां  होगी  कौर  हमें  उन  को  सहन  करना  पड़ेगा  |

 श्री  प०  बेंकटासुब्बया  :  व्या  यह  सच  हैं  कि  कुछ  स्वामिभक्त  वनचारी  को  ब  भी  दूसरे

 प्रतिस्पर्धी  जिसने  यह  हड़ताल  करवाई  के  नेतायों  द्वारा  डराया-धमकाया  जा  रहा  है  ;

 mit  यदि  एसी  बात  ह  तो  इन  कम  चोरियों  की  सुरक्षा  के  लिये  कया  व्यवस्था  की  गई  ह
 !

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  डराये-धमकाये  जाने  के  आरोप  भी  गये  थे  ।  इन

 meat  के  कारण  ह  कुछ  व्यवसायों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ake  कानन  इस

 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करेगा  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Has  the  attention  of  the  Government  been.
 drawn  to  the  statement  of  the  Chief  Minister  of  Madhya  Pradesh  to  the  effect

 that  Chinese  sponsored  group  of  Communist  Party  was  responsible  for  this

 strike  and  it  is  they  who  organise  such  strikes  in  public  undertakings  ?  Are

 any  steps  being  taken  to  prevent  such  activities  of  that  group  ?

 भ्रमित  जानकारी श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  इन  मामलों  में  राज्य  सरकारों  को  ही

 होगी  जिनके  अधिकारी  उन  स्थलों  पर  होते  हैं  श्र  जो  इन  बातों  को  अधिक  wear

 तरह  जान  सकते  हैं  ।  उन  की  जानकार  यह  है  कि  साम्यवादी दल  के  पेकिंग  ग्रुप  के  कुछ  लोगों  ने  यह

 हड़ताल  करवाई  थी  ।  मैं  समझता हुं
 कि  उनका  अनुमान  सही  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :
 मैं  दूसरा  प्रश्न  पुछना  चाहती  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रंगा
 |

 श्री  नाथ  पाई  vo

 meat  महोदय  :
 मैं  श्री  नाथ  पाई  को  पहले  अनुमति  दे  चुका हूं  ।

 श्री  नाथ  पाई  :  हमारी  इस  मामले  में  कुछ  रुचि  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रंगा  |

 श्री  रंगा  :
 जो  अनुभव  en  हुसना  है  उसको  दृष्टिगत  रखते हुए  नया  सरकार  एक  ऐसी  श्रम

 नीति  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रही  जैसाकि  हम  में  से  बहुत  से  रुचियों  ने  इस  रुदन  में  सुझाव  दिया

 जिससे  कि  रोजगार  देने  वाले  प्राधिकर  कौर  सम्बन्धित  श्रमिकों  के  बीच  अधिक  सहयोंग

 प्रतीक  घनिष्ठ  सम्बन्ध  स्थापित  हो  सके  स्कोर  व्या  सरक।र  इस  बात  की  भीਂ  जांच  करेगी  कि  यहं

 हड़ताल  कौर  गड़बड़ियों  किन  रणों  से  ौर  किस  र  से  हुई  थीं  जिस  के  परिणामस्वरूप

 बन्दी  जिससे  कि  हमें  यह  पता  लग  सके  कि  इसके  लिये  कौन  अधिक  उत्तरदायी  था  ar

 उन  पर  किस  प्रक।र  निगरानी  रखी  जाये  ?

 श्री  चि०
 सुब्रह/ण्यम : :

 जहां  तक  ताला-नदी  के  कारणों  का  सम्बन्ध  ह ैवे  सब  क  ग्रीवा  तरह

 सेज्ञात  इस  का  मुख्य  कारण  यूनियन से  सम्बन्ध  रखने  वाले  श्रमिकों  की  धन शास गढ  ताइर
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 ४  १८८६
 मौखिक

 उत्तर

 कार्यवाहियां  थीं  ।  जहां  तक  श्रम  नति  का  सम्बन्ध  सबसे  पहलें  हमें  यह  मालूम  करना  होंगा कि
 क्या

 वर्तमान  नीति  गलत  है  भ्रमणा  उसकी  क्रियान्विति  गलत  ढंग  में  हो  है  ;  श्र  टरग्रसल  हमें

 प्रत्येक  प्रौद्योगिक एकक  में  अ्रधिक  भ्रमण  सम्बन्ध  तो  स्थापित करने  ही  होंगे  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  जब  सरकार  को  यह  मालूम  ही  हों  गया  हे  कि  इस  विशेष  परियोजना

 में  पेकिंग परप  गड़बड़ा  करवा  रहा  तो  यहां पर  कौर  धर्न्य  स्थानों  पर  इस  से  किस  प्रकार  निपटने

 का  सरकार  का  विचार  है  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ने

 अपनी  जानकारी के  पर  बहुत  से  व्यक्तियों
 को  गिरफ्तार  किया है  ।  कदाचित  उन्होंने  उन  लोगों  को  इसी  जानकारी  के  आधार  पर  गिरफ्तार

 किया है  कौर  बहुत  से  लोग  जेल  के  प्यार  हैं  वे  इसी  ग्रूप  के  हैं  ।

 श्री  स०  मो
 ०

 बनर्जी  :  कया  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  गया  है  कि  टेस्ट  यूनियन
 के  तीन  प्रतिनिधि  यहां  पर  श्राये  थे  कौर  ग्लानि  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिये  कुछ  संसद्‌-सदस्यों

 मिले  थे  और  | जस  ही  वह  संसद  भवन  परिसरों  से  बाहर  गये  तैसे  ही  उन्हें  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  कें

 mets  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  श्र  यदि  हां  ;  तो  क्या वे  लोग  केन्द्रीय  मं  त्री  के  कहने  पर  गिरफ्तार

 किये  गये  थे  ग्रीवा  राज्य  सरकार  के  कहने  पर  ?

 श्री  चि०  सुब्रह्मण्यम :  मुझे  हे  कि  मूझे इस  सम्बन्ध में  कोई  जानकारी  नहीं है

 श्री स०  मो०  बनर्जी  :  मेरा  निवेदन  यह  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहं  कहें  रहे  हैं  कि  उन्हें  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  फिर  मैं  कया  कर  सकता

 हु
 ?

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  यह  कौर  भी  अधिक  गम्भीर  बात  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  |

 श्री  स०  मो
 ०  बीजों  :  मैंने  एक  ध्यान  दिलाने  की  सूचना  दी  थ  भ्र ौर  वह  कहीं  इधर  उधर  हो

 गई  होंगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  मैंने  rox  भ्ररव/क।र  कर  व्यि  था  क्योंकि  वह  उस  राज्य  की
 ~

 विधि  कौर  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  उन्हें  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी  किये'गये  वारंट  पर  पकड़ा

 गया  था  |

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मूझे  सूचना  नहीं दी  गई  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  |  अगला  प्रश्न  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवती
 :  मेरी  यह  प्रार्थना  है  कि  प्रश्न  संध्या  ११६९  को  लिया  जायें  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  ठीक  है  ।:
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 भारतीय  खान  ब्यूरो

 | on  बद

 ( st}  Pra Nie
 2 2GES

 श्री  वासुदेवन

 कया  खान  सनौर  भारी  ईं  जान  afer  मंत्री  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  कोयला  श्रतुभाग  )
 को  नागपुर  से  रांची  ले  जाया

 जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इससे  लगभग  १०००  कर्मचारियों  के  रोजगार  तथा  सेवा  शर्तों  पर

 बूरा  प्रभाव  पड़ेगा

 wa  तक  भारत/य  खान  ब्यूरों  के  कितने  कर्मचारियों  को  छंटनी  के  नोटिस  fer  जा

 चुक ेहैं  ;  अ्रौर

 क्या  कर्मचारियों  के  हतों  की  रक्षा  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  चे  सेठी  :

 कोयला  निकालने  के  कार्य  जोकि  oe  तक  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  क  झोर  से  भारती य

 खान  ब्यूरो  द्वारा  किया  जा  रहा  इ  प  निगम  ने  १  १९६४  से  अ्रपने  हाथ  में
 ले  लिया है

 |

 by
 से  भारतीय  खान  ब्यूरो  की  कोयला  योजना  के  किसी  भी  श्रनाकास्मिंक

 चारी  को  फालतू  घोषित  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 श्रीमती  रेण  चक्रबर्ती  :  इत  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  ऐसे  बहुत  से  कार्य  भारित

 स नली  काय चारी  कौर  आकस्मिक  श्रमिक  हैं  जोकि  कोयला  निकालने  वे  क्षेत्र  में  गत  १०  या  १२

 कर  रहे  क्या  सरकार  की  नति  इन  लोगों  को  स्थायी  करने  Hi  नहीं  है  क्योंकि  राष्ट्रय  क/यला

 विकास  निगम  में  कोयला  निकालने  का  काम  ate  भी  ata  मात्ना  में  किया  जायेगा  ?

 खान  भ्र ौर  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )
 :  १२००  श्रावस्मिर्क

 श्रमिक  हैं  जिन  में  ७००  प्रवीण  तथा  ASMA  श्रमिक  हैऔर  ५००  अप्रवीण  श्रमिक  हैं  ।  इन

 ७००  प्रवीण  अर  भ्रमण-प्रवण  श्रमिकों  को  खपाने  का  सरकार  का  इरादा  है  ।  ग्रहण  श्रमिकों

 के  मामलें  में  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  उन्हें  अन्य  किसी  स्थान  पर  नहीं  ले  जाया  जा  सकता  ।

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  :  इस  त्र  को  देखते  हुए  कि  मध्य  प्रदेश  में  तथा  अन्य  स्थानों  पर  कोयला

 निकालने  का  कार्य  को  राष्ट्रीय  कोयला  है
 ला  बक

 सं  निगम  अपने  हाथ  में  ले  रहा  क्या  यहं  सम्भव

 नहीं  है  कि  केरल  तथा  भारत  अन्य  भागों  से  कराने  वाले  इन  महा  दरिद्री  लोगों  को  जो  राष्ट्रीय
 कोयला  विकास  निगम  में  अनेकों  वर्षों  से  काय  कर  रहे

 हैं
 सेवा  में  बनाये  रखा  जाये  ?

 थी  fro  सुब्रह्मण्यम  :  जहां  तक  सम्भव  उन्हें  खपाया  जायेगा  ।  परन्तु  मैं  यह  श्रार्वार्नत

 नहीं  दे  सकता  fa  वे  सभी  के  सभी  खपा  लिये  जायेंगे  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  कया  यह  सच  है  कि  इन  आकस्मिक  श्रमिकों  ने  कुछ  मामलों  में  एक

 प्रा  दो  वर्ष  की  नौकरी  पूरी  करली  हैं  श्र  कुछ  मामलों  में  कम  से  कम  ६  महीने  की  नौकरी  पुरी  कर
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 ्  VERY  मौखिक  उत्तर

 लाहौर  क्या  इन  श्रमिकों  को  नौकरी  से  निकालने  से
 पहले  श्रनाकस्मिक  श्रमिक  नहीं  बनाया

 गया  AT,  यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हैं  शर  क्या  इन  लोगों  को  अदक्ष  श्रमिकों  के  सांझा

 में  सम्मिलित  किया  जायेगा  ?

 थ्री  चि०  सुब्रह्मण्यम  :  श्र  मार्क  का  अथ  यह  है  कि  जब  at  आवश्यकता  होती  ह

 सभी  उन्हें  रोजगार  पर  लगा  लिखा  जाता  हे  ।  कार्य  समाप्त  होने  पर  इन  लोंगों  को  रोजगार  में  रखने  का

 भार
 हम

 नहीं  कर  सकते  ।  परन्तु  यदि  कार्य  हगा  तो  निश्चय  ही  हम  इन  लोगों  को  नौकरी  पर

 लगा  लेंगे  ।

 ee  re

 लिखित

 A  NSW  ERS WRITTEN  ANS  W  ERS  TO  QUESTIONS

 मसालों  का  निर्यात

 श्री  श्रीनारायण  दास न
 ११५२०

 भी  प०  कुन्दन

 क्या
 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  १३  €६३  के  अ्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  १६२८  के

 उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मसालों  का  निर्यात  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सुविधायें  देने  के  लिये  विशष  निर्यात  संविधान

 योजना  पर  अनन्तिम  रूप  से  विचार  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  उस  का  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?

 श्रन्तर्राष्ट्रीय ८ व्यापार  मंत्री  मन भाई  से  ययन  पर  अन्तिम

 निर्णय  मसाला  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  आधार-सामग्री  दिये  जाने  के  पश्चात  किया  जायेगा  ।

 परिषद  इस  समय  श्राघार-सामगय्री  इवंटठा  करने  में  लगी  हई  है  ।

 इंजीनियरिंग  उद्योग  के  लिय  साल  इस्पात

 FI 2ER  श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  क्या  खान  कौर  भारी  इंजीनिर्यारग  मंत्नी  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंजी निर्वा रंग  उद्योग  में  सुमेल  इस्पात  की  झत्यधघिक  कमी  जारी  है

 यदि  तो  संभरण  स्थिति  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  पौर

 क्या  सुमेल  इस्पात  की  ५००  से  fire  बेमानी  किस्मों  को  कम  करने  के  लिये  को  ई

 क्त करण  यानी  विचाराधीन  है
 ?

 खान  शर  भारी  इंजोनिरयारिंग  मंत्री  fro  सुब्रह्मण्यम )
 से  (7).  जी

 सर्कार  ने  ब्रा यात  द्वारा  तथा  सुमेल  वर्तमान  किस्मों  का  युक्तिकरण  कर  के  कमी  क  पूरा  करने

 के  लिये  कार्यवाही  की  है  ।  seat  के  युक्तिकरण  &  सम्बन्ध  में  विभिन्न  सिफरिशों  की

 जांच  करने  के  लिये  गत  वर्ष  संबंधित  हितों  की  एक  छंटी  समिति  स्थिति  की  गई  थी  ।  समिति

 प्रतिवेदन  पर  अ्रन्तिम  विचार  कर  रही  है  तर  शीघ्र  ही  प्रतिवेदन दे  देंगी ।
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 रूपकला  इस्पात  कारखाना

 *22G2.  श्री  हरि  किष्णा  कामत  :  कया  खन  शौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सव  है  कि  एक  जर्नल  तकनीकी  दल  ने  रूरकेला  इस्पात  कारखाने  के  निर्बाध

 चलने  के  सम्बन्ध  में  कुठ  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  ;

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया  है  ;  ग्रोवर

 (7)  कया  सरकार  ने  उसको  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  fro  :  से

 ह्  जमन  तकनीकी  जिसने  जनवरी  १९६४  में  रूरल  का  दौरा  किया  संयंत्र  के  संचालन

 श्र  संधारण  से  काफी  संतुष्ट  तकनीकी  दल  का  प्रतिवेदन  गर्मी  प्राप्त  हु  ate x  शर  ag

 att है  ।

 इस्पात  कारखानों  के  लिए  लौह  वयस्क  का  संभरण

 * 2 219,  श्री  महेश्वर  नायक  क्या  खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपया  करेंगे  कि  :

 तीन  सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  कारखानों  में  प्रत्येक  में  इस  समय  लौह  की  कितनी

 खपत  तथा  जब  कारखाने  BTA  पुरी  विस्तृत  क्षमता  के  प्रसार  काम  लगेंगे
 तब

 कितनी  खपत

 ? बढ़  जाते  का  श्रीमान  है

 प्रत्येक  कारखाने  को  लौह  वयस्क  किन  स्रोतों  से  संभरित  होता  है  ;

 ये  कारखाने  किस  समय  तक  लौह  वयस्क  के  संभरण  के  सम्बन्ध में  बाह्म  स्रोतों  पर

 निभा  नहीं  रहेंगे  ?

 खान  ate  भारी  इंजी  निर्धारित  मंत्री  चि०  सुब्रहमण्यम  ):  इस  समय  भिलाई

 श्र  दुर्गापुर  में  लगभग  २३  लाख  मीट्रिक  टन  लौह  ग्राहक  का  उपभोग  होता  रूरकेला

 उपभोग  लगभग  १४  लाख  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ज  श्रीमान  लगाया  गया  है  कि  तीसरी  योजना  के

 अधीन  विस्तार  कार्य  के  पुरा  हो  जाने  पर  भिलाई  के  कारखाने  के  लिये  ४५  लाख  मी  ट्रिक  दुर्गापुर

 के  कानूनी  के  लिये  ३३  लाख  मीट्रिक  टन  wit  रूरकेला  के  कारखाने  के  लिये  २७  लाख  मीट्रिक

 टन  लौह  ग्राहक  की  आ्रावश्यकता  होगी  ।

 भिलाई  कारखाना  ट्रपति  सारी  म्रावश्यकता  geal  राझारा  खानों  से  पूरा  करता

 दुर्गापुर  का  कारखाना  बोरानी  कौर  बड़ाजामदा  क्षेत्र  से  ग्रोवर  रूरकेला  का  कारखाना  बुरा  और

 बड़ा  मद  क्षत्र  से  ।

 दुर्गापुर  ate  रूरकेला  के  कारखाने  अपने  उच्च  श्रेणी  के  लौह  म्रयसक  की  कुछ

 इया कता यें  त्र
 से  पुरा  करते  रहेंग े।
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 ¥  १८८६  लिखित  उत्तर
 ———

 दक्षिण  कोरिया  के  साथ  व्यापार  करार

 *2 Ga.  श्री  प्र०  चल  कया  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि :

 क्या  हाल  में  ही  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  दीर्घकालीन  व्यापार  करार  हुजरा  है  ;

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  शर्तें  कया  हैं  ;  ग्रोवर

 उस  देश  से  किन  वस्तुयें  at  आयात  किया  जायेगा  तथा  कौन-कौन  वस्तुएं  वहां

 भेजी  जायेंगी  ?

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  शाह  नही ं।

 और  (7)  दोनों  देशों  के  बीच  दीघंकालीन  व्यापार  करार  के  सम्बन्ध  में

 जनवरी  १९६४  में  नई  दिल्‍ली  में  एक  दक्षिण  कोरिया  व्यापार  मंडल  के  साथ  बातचीत  की  गई  थी

 ग्रोवर  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्मारक पत्र  तैयार  किया  गया  था  जिसमें  प्रस्तावित  व्यवस्था  के  बारे  में

 बताया  गया  था  |  जिन  वस्तु ग्र ों  के  झ्रादान  प्रदान  का  प्रस्ताव  है  वे  ये  हैं  :  दक्षिण  कोरिया  से  wats

 धातुएं  रोक  शौर  भारत  से  इंजीनियरिंग  का  सामान  हजार  प्राविधियाँ  |  इस  अवस्था

 पर  कोई  ग्रौपचारिक  करार  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 गर-सरकारी  क्षेत्र  का  कोयला  उद्योग

 *
 R90  थ्री  प्र०  चे  बुरा  क्या  खान  कौर  भारी  इंजी  निर्धारित  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  अपनी  मांगों  पर  बल  देने  के  लिए  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  कोयला  उद्योग  का  एक

 प्रतिनिधिमंडल  ९  १९६४  को  उन  से  मिला  था  ;

 ate  तो  उनकी  मांगें  क्या  थीं  ;

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  कौर
 भारी इंजी  निर्वा  रग

 मंत्री  चि०  :  से  कोयला

 के  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  अपनी  कुछ  समस्याओं  पर  चर्चा  करने  के  लिये  ६

 को  खान  ग्रोवर  भारी  इंजी  निर्वा रिंग  मंत्री  से  मिले  ।

 बैठक  में  जो  मुख्य  प्रश्न  उठाये  गये  वे  निम्न  हैं  :--

 (१)  बढ़े  हुए  उत्पादन  के  लिये  प्रोत्साहन  कौर  बढ़ी  हुई  लागत  का  प्रभाव  समाप्त

 करना  |

 (२)  के
 लिये  वित्तीय  सहायता  की  दरों में  वृद्धि  सनौर  कठिन  खनन

 स्थितियों  के  लिये  वित्तीय
 सहायता  ;

 (3)  चौथी  योजना  rater  के  लिये  कोयले  की  मांग  का
 अनुमान  लगाना  कौर  उत्पादन

 का  लक्षय  निर्धारित  करना

 (४)  ताप  तत्व  के  आधार  पर  कोयले  का  श्रेणीकरण  लागू  करना  ;  कौर

 (५)  अधिक  कोयला  खान  मशीनों  के  लिये  आयात  शुल्क  में  रियायत  ।
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 Written  Answer  Vaisakha  4,  1886
 (Saka).

 उच्च  श्रेणी  of  काले  के  उत्पादन  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  कोयले  के  मूल्य  ३-३-६४  ae  बढ़ा

 दिये  गये  हैं  ।  कोयला  बोर्ड  वित्तीय  सहायता  की  दरों  का  पुनरीक्षण  करने  के  प्रश्न  पर  जांच  कर

 रहा  चोथी  योजना  में  काले  की  कया  मांग  इसका  अनुमान  लगाया  गया  है  झ्र  यह

 उत्पादन  की  तुलना  में  कितनी  होगी  इस  पर  भी  गौर  किया  गया  गरम ताप  तत्व  क  झा घार  पर

 कोयले  की  श्रेणियां  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  इसी  प्रकार  कोयले  के

 खनन  की  कुछ  मशीनों  पर  आयात  शुल्क  में  रियायत  देने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उड़ीसा  में  कपड़ा  मिलें

 २४०१.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  १९६४-६४  में  उड़ीसा  की  कपड़ा  मिलों  के  aga  की  क्षमता

 बढ़ाने  का  कोई प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  उसका  क्या  ब्योरा  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  अर  सरकार  के  पास  ऐसा  कई  प्रस्ताव  नहीं

 २४०००  स  कम  तकुए  वाली  सभी  कपड़ा  मिलों  THAT  की  संख्या  RYooo  तर्क

 > बढ़ाने  की  इजाज़त  ।

 उड़ीसा  में  फेरो  क्रोस  संयंत्र

 २४०२.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  कया  खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरी  योजना  अवधि  में  जयपुर  रोड  पर  एक  क्रोम  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०
 :

 अर

 ath  ।  ला  कारबन  फेरो  क्राम  के  उत्पादन  के  लिये  १०,०००  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  वाला

 एक  संयंत्र  उड़ीसा  में  स्थापित  करने  के  लिये  औद्योगिक  विकास  उड़ीसा  को  एक  लैटर

 ह इंडंट  जारी  किया  गया  है  |

 उड़ीसा  में  इस्पात  और  fax  धातु  संयंत्र

 २४०३.  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :  क्या  खान  शौर  भ wal  a  जीभियरिंग  मंत्री  य६  बताने

 की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तूतिया  यानी  की  ts  श्रवंधि  में  उड़ीसा  में  एक  इस्पात  wit  मिश्र  धातु  संयंत्र

 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  वध

 यदि  ता  उस  का  क्या  ब्योरा है  ?

 pan  ही ं४ खात  री  सारी  इंजीनियरिंग  संतरी  fao  :

 प्रश्न  ही  - ied  उठता

 *Ferro  Chrome
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 न  १९६४  लिखित  उत्तर

 Aifaeare  प्रोत्साहन  बोर्ड  पर  व्यय

 ०,  श्री  भागवत  झा  आजाद  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आविष्कार  प्रोत्साहन  निचोड़  के
 लिये

 FERR-RY  में  अनुदान  की  कितनी  राशि  मंजूर

 उत  अवधि  में  कुल  कितनी  राशि  व्यय  को

 (१)  (२)  (३)  एसिस्टेंटों  ae  (४)  चतुर्थ

 me  के  कर्मचारियों  के  वेतनों  पर  RE R-EV  में  अलग  अलग  कितनी  cfs  व्यय  की  शौर

 (१)  कार्यालय के  (२)  (2)  are  (४)  अन्य  भत्तों  र

 पर  कितन  व्यय  किया  गया ?

 उद्योग  मंत्री  :  RVY, 9° ,@0  रु०  |

 (a)  293,000, 00  Fo  |

 {7)  (१)  अधिकारीਂ  ६,६६०,  00०  रु०

 (2)  स्टेनोग्राफर  9,38,  0°  द्०

 (3)  whee  तौर  ara  २३,२६६.  ००  रु०

 REY,  0°  Bo (¥)  चौथी  श्रेणी  के  कम  .

 (7)  (१)  कार्यालय  का  1&2 Ro.  O°  रु०

 0°  सु७
 (२)  बिजली  att  पानी  १,८२५,

 टेलीफोन  RRoG.  00  Bo (3)

 अन्य  भत्ते  कौर  मानदेय  VI  RX  00  Ro
 (*)

 लौह  वयस्क की  दरें

 Wo.  श्री  शिव  भूति  स्वामी  :  क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 a:

 क्या  वेलरी  जिले  के  खान  मालिकों  से  कोई  ग्रभ्यावेदन  प्राप्त  हम्ना  हैं  जिसमें  सरकार

 से  यह  ie ay  की  गई  है  कि  वहू  लोह  प्रयास  के  लिये  रेल  पर  दरें  निर्धारित  करते  समय  खानों  से

 ईरान  वाले  रेलते  स्टेशनों  तक  की  दूरी  को  ध्यान  में  रखे  ;

 यदि  तो  उत  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 व्या  यहां  संच  है  कि  होमपेज  क्षेत्र  में  कुछ  खन  मालिकों  को  अधिमान  दरों  से  ग्र दाय गी

 को  गई  द्योल

 यदि  तो  Sh  क्या  कारण  हैं ग्र ौर  उन  फर्मों  के  क्या  नाम  हैं  तथा  उनको  कितनी

 ऊ
 दरों  से  भुगतान किया  जाता है  ?
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 Written  Answer  —
 April  24,  1964

 श्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  भुलाई  हों  !

 प्राप्ति  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  खानों  से  लदन

 वाले  रेलवे  स्टेशनों  के  बीच  के  फासले  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता  |

 लौह  अयस्क  का  निर्यात

 QVog  श्री  शिव  ala  स्वामी :
 क्या  श्रन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 VER R-RY  में  जिला  बेलारी  से  कितना  लौह  वयस्क  निर्यात  किया

 १९६४-६५  के  लिये  बेलारी  जिला  से  निर्यात  के  लिये  कितनी  मात्रा  निर्धारित  की

 गई

 FER R-K?  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  प्रति  टन  लौह  वयस्क  के  लिये  किस  मूल
 दर

 पर  मूल्य  दिया  शौर

 १९६४-६५  के  लिये  खान  मालिकों  sire  खनिज  ate  धातु  व्यापार  निगम  के

 क्या  दर  तय  पाया  गया  है  ?

 (x)
 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  च  लौह  अ्रयस्क  के  निर्वात  के  जिलावार

 mins नहीं  रखे  जाते  |

 नित  के  लिये  लक्ष्य  पत्तनवार  निर्धारित  किये  जाते  ga  कि  जिला  वार
 ॥

 शौर  जानकारी  देना  लोक  हित  में  नहीं  है  ।

 गेस  उत्पादन  के  लिये  औद्योगिक  परियोजना

 Bow.  डा०  लक्मॉीमल्ल  सीधी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तूतिया  पंचवर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  में  गस  के  सामान्य  उत्पादन  के  लिये

 किसी  बड़ी  प्रौद्योगिक  को  कौर  सम्बद्ध  अथवा  सहायक  उद्योगों  को  लाइसेंस  देने  का

 विचार  ग्र

 यदि  तो  कितनी  क्षमता  के  लिये  लाइसेंस  दिये  ये  परियोजनाएं  कहां  स्थित

 होंगी  श्र  पूंजी  व्यय  क्या  होंगा  ?

 स्पष्ट श्शाष््ता
 नहीं  है  कि  किस  विशेष vate  मंत्री

 :
 कौर  यह

 गैस  का  जिक्र  किया  जा  रद्दा  हैं  ।  औद्योगिक  te  एसिर्टिलीन

 की  पर्याप्त  के  लिये  लाइसेंस  पहले  से  ही  दिये  जा  चुके  हैं  ज  इस  समय  इन  गस  की

 बढ़ाने  कोई  गुंजाइश नहीं  हैं  ।
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 कोयला  उद्योग

 २४०८  श्री  दी०  चूं ०  शर्मा  खान  ौर  सारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच
 है

 कि  ऐसे  कोयला  उत्पादन  यूनिटों  की  जो  सहकारी  समितियां

 बनाने जा  रहे  पर्याप्त  नहीं  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 खान  यार  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  म  उपमंत्री  प्र०  चं०  :

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  कि  कोयला  उत्पादन  यूनिट  झपने  झप  को  सहकारी  समितियों  में

 ढाल  रहे  हैं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता  |

 Agarbattis

 2409.  Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Willthe  Minister  of  International

 Trade
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  there  is  increasing  demand  for  Indian  sgarbattis ;

 (b)  Whether  the  producers  of  agarbattis  have  requested  Government
 for  additional  necessary  facilities  ;  and

 (c)  If  so,  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  on  International  Trade  (Shri  Manubhai  Shah)  :  (a)  &

 (b)  :  Yes,  Sir,

 (c)  Incentive  by  way  of  import  of  some  raw  materials  against  export  of

 agarbattis  is  granted.  Display  of  88871  attis  in  show  rooms  of  Indian  Mission]
 Trade  Centres  abroad  has  been  arranged.  Inclusion  of  agarbattis  in  the
 trade  agreements  between  India  and  foreign  countries  is  always  considered
 at  the  time  of  negotiations.

 खादी  भण्डार

 ्

 २४१०  J
 wi  कपूर  तीन

 at  यश्पाल

 कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  विभिन्न  भागों  में  खादी  भंडार  का  प्रबन्ध  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग

 =. द्वारा  किया  जाता  Qs

 यदि  तो  कया  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  है  जिसे

 केन्द्रीय  सरक।र  से  वित्तीय  सहायता  f  सलत STAT नि  ar

 क्या  यह
 सच  है  कि  खादी  भंडारों  पर  wa  भी  कांग्रेस  दल  झंडा  फहराया  जाता है

 ?
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 उद्योग  मंत्री  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  योग

 बंगलोर  कौर  गोर  में  सीधे  रूप  से  पांच  भंडार  बला  रहा  है  ।

 (a)  oft

 जौ  जहां  तक  आयोग  द्वारा  प्रबंधित  भंडारों  का  र्म्बन्घ

 रानीगंज  का  कोमलता

 थ्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 ४११,

 ी  रामरतन  गुप्त

 क्या
 खन

 र  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  उद्योग  तथा  संबंध  २५  प्रतिशत  से  प्रिक  राख  ate  नमी  वाला  रानीगंज

 का  बात  एवं  काबिल  जिसकी  कोई  श्रेणी  नहीं  इस्तेमाल  करते  रहे

 यदि  at,  तो  वे  कौन  कौन  से  उद्योग  तथा  संयंत्र  are

 yoo  या nh  x  गे कोयले  की  बे  कार  खप  मे  पट  द्  के  लिये  राख  श्रीधर  नमी  के  थोड़  से  अन्तर  के  कारण

 ही  कोयले  को  निम्न  श्रेणी  ay  उच्च  श्रेणी  में  डले  जाने  को  रोकने  का  क्या  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन  हैं  ?

 खान  शरीर  माटी  हजो  निया रिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  परज  चे  :

 और  कोयल  बो  प्रय  किवी  सरकारी  प्राधिकार  द्वारा  ras  प्रतिश  से  ग्रसित  राख  तथा

 नवी  वले  रानीगंज  के  कोयले  के  लिये  कोई  शे  गयां  नहीं  aes  गई  ्रो  को  बल  fats  द्वारा

 इस  कोयले  के  रेन  वहुत  के  लिये  कोई  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।  मत  इत  wear  में  कोई

 जानकारी  उपलब्  नहीं  है  कि  कौन  लोग  २८  प्रत  तक  से  wee  ताप  तत्व  कौर  नीति  वाले  कोयले

 का  उपभोग  करते  हैं  ।  काले  को  ag  किस्म  छोटी  मात्रा  में  स्थानीय  उपभोग  के  लिये

 कौर  भ्षेत्रों  के  qa  पास  इंडो  के  wz}  में  इस्तेमाल  लाई  जातीਂ  है  ।

 tra  निहाल  कर शेरों  की  जांच  करने  एक  नितर  प्रक्रि  है  ।  यदि  इन  नमूनों
 न ५

 के  पिश्लेश ग  से  श्रे  गयां  को  ऊ  या नोव  wet  रूटों  सपा  जाये  तो  वह  किया  जाता हैं  |
 क ह»
 ari  को  ara  को  अबकि  को  टोक  का  acme  का  araaea  नहीं  है  ।

 बिजली  फरहा  उपयोग

 सा  ल०  जाधव

 २४१२.  \  श्री  वीजे

 Lai  सोनिका

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बिजली  करघा  उद्योग  को  लहू  उद्योग  की  सुची  से  निकाल  दिया

 गया
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 किसी  उद्योग  को  लघु  उद्योग  में  शामिल  करने  के  लिये  क्या  कसौटी  अपनाई  जाती

 ark

 बिजली  करघा  उद्योग  किन  स्रोतों  से  ऋण  ate  पेशियाँ  ले  सकता  है  ?

 उद्योग  मंत्री  (eit  :  से
 ऐसे  प्रौद्योगिक यूनिट  जिनका  पूंजी

 योजन  ५  लाख  रु०  से  अ्रधिक  न  चाहे  उन  में  कितने  भी  व्यक्ति  काम  करते  छोटे

 पैमाने  के  उद्योंगों  की  श्रेणी  में  art  वाले  माने  जाते  हैं  ।  जिन  पर  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विकास

 की  योजना  के  प्रन्तगंत  विचार  किया  जा  सकता  हैं  यदि  वे  ऐसे  योगों  के  समूह  में  न  art  हों  जिनके

 विकास  में  विशेष  afer  भारतीय  बोडो  हथकरघा  ats,  रेशम  नारियल

 जटा  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  शादी  द्वारा  सहायता  दी  जाती  है  ।  बिजली  करघा  उद्योग  के

 स्वरूप  बिखर  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  लघु  उद्योग  के  विकास  arpa  शौर  राष्ट्रीय  लघु
 उद्योग  निगम  के  संगठनों  द्वारा  किसी  सहायत  के  प्रयोजन  के  लिये  लघु  उद्योग  नहीं  माना  गया  है  ।

 बिजली  करघा  उद्योग  वें  मान  साधारण  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  शौर  पेशियाँ  ले  सकता  है  ।

 टेरे लिन  के  रही  का  उत्पादन

 |  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :
 २४१३.

 श्री  धुलेदवर

 क्या  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  टैरेलिन  के  रेशे  का  उत्पादन  कम  हो  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  :  अभी  कोई  उत्पादन  नहीं  है  । )

 प्रश्न  gi  नहीं  gear

 एक  यूनिट  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  wie  दूसरे  मामले  में  प्रस्ताव  वा  पत्र  जारी

 विद्या  गया  है  ।

 Prices  of  Cars

 2414.  Shri  Sidheswar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines
 and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  there  has  been  an  extraordinary  increase  in
 the  prices  of  cars  manufactured  in  India  during  the  last  decade  ;

 (t  ह  if  so,  the  prices  of  cars  manufactured  in  India  during  1950-51  and
 1963-€  4  respectively  ;  and

 (c)  whether  it  is  due  to  monopoly  in  the  car-manufacturing  industry  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Heavy

 Engineering  (Shri  C.  Sethi)  :  (a)  There  has  been  some  increase  in  the

 prices  of  cars  manufactured  in  India  during  the  last  few  years.

 (0)  During  1950-51  cars  were  not  manufactured  in  The
 indigenous  manufacture  of  cars  on  an  organised  basis  commenced  only  during

 1954.  The  prices  ruling  ther:  compare  with  the  current  prices  as  under

 a

 Make  of  Car  Ex-factory  retail  price  in
 णालणाणा

 1954  1964
 i  a

 Rs.  Rs

 11:९1 Hindustan  10,475  I  3  ,686  /  3  Cincl  Uol  e  of

 excise  cut excise  dut  y  and

 surcharge

 gYy.9
 of  Rs.  1497°73

 Fiat  FID  11,741,33  Do.  Rs.  1333  "33
 Standard  4500  12,108 '  60  Do.  RS.  1357  '  60

 (0)  No.  (in  1955

 OFFICIAL  LANGUAGE  COMMISSION

 2415.  Shri  Sidheshwar  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Law  be  pleased
 to  state

 (a)  Steps  taken  to  fill  up  the  vacancies  in  the  Official  Language  Com-
 mission  an

 (0)"
 *

 the  names  of  the  persons  appointed  and  the  basis  thereof  ?

 The  Deputy  Ministerin  the  Ministry  of  Law  (Shri  Bibudhendra

 Misra),  (a)  All  the  members  of  the  Official  Language  (Legislative)  Commis-
 sion  except  one  had  been  appointed.  The  term  of  office  ofsome  of  the  mem-
 bers  expired  and  one  part-time  member  has  resigned.  Some  of  the

 consequential  vacancies  heve  been  filled  and  the  remaining  appointments  are

 expected  to  be  made  shortly.

 (b}  The  Commission  has  at  present  the  following  members,  namely

 I  Shri  C.P.  Sinha  Chairman.

 2  Shri  B.G.  Murdeshwar  Vice-Chairmar.

 3  Shri  Bal  Krishna  Member-Secretary.

 Full  time  Members

 Shri  Ghanshyam  Singh  Gupta.

 2.  Shri  Mauli  Chandra  Sharma.

 3  Shri  V.G.  Ramachandran.
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 Part  time  Members.

 I  Shri  Radhanath  Rath.

 2  Shri  P.  Shiv  Shankar.

 3  Shri  K.P.  Khaitan.

 4.  Shri  Teja  Singh.

 Legal  experts  drawn  from  the  various  States  and  representing  the  different
 -Official  languages  are  appointed  on  the  Commission.

 कनाडा  व्यापार  दल

 २४१६.-  शी  राम  रख  यादव  :  कया  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कनाडा  के  एक  व्यापार  दल  को  भारत  खाने  के  लिये  निमंत्रित  किया  है

 (@)  यदि  तो  इस  दल  के  कब  तक  भारत  पहुंचने  को  आशा  कौर

 इस  दौरे  का  क्या  प्रयोजन  है  ?

 श्रत्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनुभाई  से  मैं  समझता  हूं  कि  माननीय
 के  ध्यान  में  वेनकावर  व्यापार  ats  के  एक  मिशन  के  भारत  का  हाल  का  दौरा  है  ।  यह

 मिशन  २७  १९६४  को  भारत  में  पहुंचा  था  कौर  ३१  मारे  को  वापस  गया  |  हर  अपने

 मिशन  विदेशों  में  भेजने  को  वैन कावर  व्यापार  बोर्ड  को  प्रथा  है  ।  इस  वर्ष  हमारे  ग्रनराध  पर

 उन्होंने  भारत  का  दौरा  किया  ।  उन्होंने  वरिष्ठ  सरकारी  पदाधिकारियों  होकर  व्यापार  तथा  उद्योग

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बातचीत  की  ।  यह  झ्राद्या  की  जाती  है  कि  भारत  के  साथ  व्यापार  में

 रुचि  दिखायी  यह  भी  aren  है  कि  वैन कावर  व्यापार  बोर्ड  के  साथ  किये  गये  संविदा

 के  फलस्वरूप  विनियोजन  किया  जायेगा  |

 भारतीय  मानक  संस्था

 २४१७.  श्री  यदा पाल  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  छिपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  मानक  संस्था  में  विभिन्न  सौन्दर्य  प्रसाधनों  के  मानक

 )

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 क्या  किसी  कम्पनी  ने  पहले  भारतीय  मानक  संस्था  चिन्ह  के  लिये  अनुरोध  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  :  att  भ्र भी  तक  सौन्दर्य  प्रसाधनों  के  लिये

 कोई  भारतीय  मानक  निर्धारित  नहीं  किया  गया है  ।  भारतीय  मानक  संस्था  ने  ad  १९६२  में

 सौन्दर्य  प्रसाधनों  ग्रोवर  शू  गार  egal  के  लिये  भारतीय  मानक  निर्धारित  करने  के  लिये  एक  तकनीकी

 समिति  बनायी  थी  ।  समिति  देश  में  ate  विदेश  से  अकड़े  एकत्र  कर  रही  है  कौर  साथ  साथ

 इसने  सौन्दर्य  प्रसाधनों  आर
 शु  गार  सामग्री  के  निर्माण  के  लिये  कच्चे  माल  के  लिये  भारतीय  मानक

 तैयार  करना
 श्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 अरब  तक  इन  कच्चे माल  के  लिये  १०  भारतीय  मानक  प्रकाशित
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 किये  गये  हैं  तौर  तीन  ate  भारतीय  स्टैण्ड  के  प्रारूप  को  प्रकाशन  के  लिये  श्रात्तिम  रूप  दिया

 गया है  ।  इसके  afar  २१  भारतीय  स्टैण्डर्ड में  संशोधन  किया  जा  रहा  हैं  ताकि  इनका

 सौन्दर्य  प्रसाधन  उद्योग  में  उपयोग  किया जा  सके  ।

 afte  संख्या  में  जो  भी  विदेशी  मानक  उपलब्ध  उन  से  केवल  भौतिक-रा  सामरिक  आवश्यक  ता

 पुरी  होती  सौन्दर्य-प्रसाधनों  के  बारे  में  मानकीकरण  का  सब  से  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  सुनिश्चित

 करने  के  बारे  में  होना  चाहिये  कि  इन  से  स्वास्थ्य  को  हानि  नहीं  होगी  ae  चमड़ी  खराब  नहीं

 इसके  अतिरिक्त  उष्णप्रदेशीय  ae  उपोष्णप्रदेशीय  स्थिति  में  इनकी  क्रीम  बनाये  रखने  पर  थी

 ध्यान  रखा  जाना  जरूरी  है  ।  क्योंकि  मानकीकरण  के  महत्वपूर्ण  पहलुओं  कें
 बा  रे

 में  कोई  निर्मित

 सामग्री  उपलब्ध  नहीं  भारतीय  मानक  संस्था  सौन्दर्य  प्रसाधनों  के  समूचे  क्षेत्र  का  बड़ी  बालिका

 से  भ्रध्ययन
 कर  रही  है  ताकि  कोई  उपयुक्त  मा  नक  निकाला  जा  सके

 ।  सब  से  पहले  चमड़ी  के  पाउडर

 के  बारे  में  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  गया है  ।  भ्र  विभिन्न  सदस़्य  प्रसाधनों  के
 बारे  में

 तकनीकी

 सामग्री  का  संग्रह  करने  के  साथ  ही  निकट  भविष्य  में  अरन्य  मदों  के  बारे  में  भी  कार्य  किया  जायेगा

 भारतीय  मानक  संस्था  ने  कुछ  निर्मितियों  से  भारतीय  मानक  संस्था  के  प्रमाणन  चिह्न

 के  लिये  पूद्धता द्र  की  भारतीय  मानक  संस्था  भ्र घि नियम  में
 किये  गये  हाल  कें

 संशोधन  फलस्वरूप  भारतीय  मानक  संस्था  भारतीय  मानकों  कें  यदि  ये  भारतीय

 मानक  कभी  नहीं  मानकों  के  आधार  पर  भारतीय  मानक  संस्था  प्रमाणन  fas  जारी  कर  ने  कें

 लिये  लाइंस  दे  सकेगी

 Iron  Ingots  Factory  at  Balladilla

 2418.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines

 and  Heavy  Engineering  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  National  Minera]  Develor  ment  €or  poration.
 have  suggested  to  Government  that  an  iron  ingots  factory  be  set  up  on  the  Balla—

 dilla  hills  ;

 (b)  if  so,  the  money  estimated  to  be  spent  thereon;  and

 {c)  the  reaction  of  Government  in  regard  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mincs  and  Heavy

 Engineering  (Shri  P.  C.  Sethi)  :  (a)  No.  Sir.

 (b)  &  not  arise.

 atlas  zee

 श्री  स०  चे  सामन्त

 loft  सुबोध  सदा
 Be,  श्री  ब०  Fo

 बमन

 क्या  खान  ate  बारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 =

 इस  समय  कितनी  लॉयड  टैस्टेड  प्लेटों का  mare  किया  जाता  श्योर  feat  का

 देश  में  निर्माण  होता

 CCOR  4402:



 र्  १६६४
 लिखित  उत्तर

 oma:  a  an  4.4  ee

 इसमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ग्रस्त

 बचा rar
 क्या  शिप-ब्रेकिंग  स्थापित  करके  ae  विदेशी  चायी जा

 az

 (  )  यदि  तो  क्या  कोई  सर्वेक्षण  किया  जा  सकता
 ह  ?

 खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  (#)  क्योंकि लॉयड

 dees  प्लेटों  के  mara  के  कोई  पृथक  आंकड़े  नहीं  रखे  भ्रायात की  गयी  ठीक  मात्रा  के  बारे

 में  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  वर्ष  FERRE  में  Ro, coc.

 टन  लॉयड  स्टड  प्लेटें  प्रख्यात  की  गयीं  |

 इन  प्लेटों  का  देश  में  उत्पादन  लगभग  १३,५००  टन  रही  ।

 लगभग  १  करोड़  रुपये  ।

 बेकार  जहाजों  में  से  निकाली  गयी प्ले लेटों  को  फिर  से  जहाज-निर्माण  में  इस्तेमाल  नहीं
 किया  जा  यदि  लॉयड  ate  के  भ्रन्तगंत  T Sel frat  नमूने  को  माना  जाना  है  ।  इन  प्लेटों  का

 केवल  क स्क्रप है  के  रूप  में  ही  इस्तेमाल  किया  जा  सकता है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 पंजाब  के  लिय  स्टेनलेस  स्टील

 २४२०.  श्री  दलजीत  सिह  क्या  खान  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि

 ६४  में  पंजाब क वर्ज  YRS 2 ied  THAT  क गे  स्टेनलेस  स्टील  की  जितनी  का  आवंटन  फिया

 अरार

 वर्ष  १९६४-६५  में  इस  राज्य  को  स्टेनलेस  स्टील  की  कितनी  माता  का  आवंटन

 किया  जायेगा  ?

 खान  शर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  की
 :  मौर

 (@). वर्ष  १९६३-६४  में  घिसी  भी  राज्य  जिसमें  पंजाब  भी  शामिल  है  ada  स्टील  की  चादरों

 का  कोई  आवंटन  नहीं  सीमा  गया  ।  चालू  व्यि
 वस्तु-विनिमय  सौदे  पर  आयात  की  जा  रही

 स्टेनलेस  स्टील  की  चादरों  में  से  श्राप  राज्यों के के
 साथ

 पंजाब  को  कुछ  मात्रा  ATA  (१८०
 का  आवंटन  करने  का  प्रस्ताव  है

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  ate,  पंजाब

 २४२१.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब
 के

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बोर्ड  ने  वह  qe QV—EY  में  राज्य  में  ग्रामोद्योगों
 के  विकास  के  लिये  कोई  योजना  भेजी

 यदि  तो  उसका  व्योरा  क्या |  लि  ही  ः  कौर

 ¥¥o3
 4403



 Written  Answer  April  24,  1464

 उस  पर  क्यो  निर्णय  गया  ट

 उद्योग  मंत्री  (art  फा नून गों )  हां

 ate  विभिन्न  राज्यों  खादी  तथा  प्रामोधयोग के  विकास  के  बारे  में
 योजनाओं

 पर  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  अझर  राज्य  बोर्डों  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  बजट  प्रस्तावों  के  साथ

 विचार  किया  है  ।  इस  प्रयोजन के  लिये  वर्ष  FEQV—EX  में  पंजाब  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 बोर्डे  को  ये  गये  अस्थायी  आवंटन  को  संलग्न  विवरण  में  दिखाया  गया  है  ।

 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी०  २७७४/६४]

 भारी  इंजी  निर्धारित  रांची  क  wearer

 थी  To  र्‌०  चक्रवर्ती :
 r

 |  श्री
 श्र०  प्र०  बार्न

 gered  श्री  स०  मो०  बनों :

 att  हाजी :

 Latt  वॉरियर

 कपा  खान  कौर  भारी
 इंजी  निर्धारित  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 निगाह क  है  रांची के  अध्यक्ष  पद  पर  एक  नई क्या  यह  सच  है  कि  भारी  इंजीनियरिंग |
 नियुक्ति  की  गई  2;

 यदि  हां  तो  यह  व्यक्ति  कब  से  किये-भार

 नए  meq  की  विशेष  अ्रहेताएं  ate  उनकी  पिछली  सेवायों  का  रिकार्ड  कया  है
 ?

 खान  शरीर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चं०  से

 जयइंगीनिर्वारिंग  THA,  कलकत्ता  के  जनरल  मैनेजर  ale  भारी  इंजीनियरिंग  निगम

 के  एक  श्र  cto  करार  गुप्ता  को  भारी  इंजीनियरिंग  निगम  का  अध्यक्ष  नियुक्त  किया

 न्ग्पा  है  ।  उन्होंने  २४  qegy  से  कार्य-भार  संभाला  ।  इंजीनियरिंग  समवाय  के  प्रबन्ध  में  श्री

 गुप्ता  के  दीघ॑क्रालीन  att  भिन्न  प्रभाव  को  ध्यान  में  रख  कर  उनको  निजात  फिया  गया  है  ।

 कोयना  में  श्रल्यमीनियम  संयंत्र

 RFR}.  7  rect  दिया  कया  खान  Ale  भारी  इंजी  निर्धारित  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  मारेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  महाराष्ट्र  राज्य  में  कोयना  में  सरकारी  क्षेत्र
 में

 एक  श्रल्युमीनियम

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  है

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  करार  इस  संयंत्र  की  क्षमता  कया  कौर

 क्या  इसमें  विदेशी  गैर-सरकारी  पक्षों  को  भाग  लेने  दिया  जायेगा  ?

 खान  शर  भारी  |  निर्धारित  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्०  चे
 :

 हों

 Ve  4404



 ४  १८८६  लिखित  उत्तर
 eet  iar

 तैयार  किया  जा  रहा

 विदेशी  सहयोंग  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  ।

 Supply  of  Copper  to  Uttar  Pradesh

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :

 2424.~  Shri  5,  L.  Verma  :

 |  Shri  Yashpal  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Industry  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  quota  of  copper  given  to  Uttar  Pradesh  during  1963-645

 (b)  whether  the  quota  falls  short  of  the  demand  of  that  State;  and

 in  full  ?
 (c)  ह  80,  the  steps  taken  to  meet  the  requirements  of  the  State  Government

 The  Minister  of  Industry  (Shri  Kanungo):  (a)  2527  metric  tons.

 (b)  Yes,  Sir.

 (c)  Due  to  the  difficult  foreign  exchange  situation  there  is  a  general  shortage
 of  non-ferrous  metals,  including  copper.  Efforts  are  continuously  being  made
 to  obtain  the  release  of  more  foreign  exchange  for  the  import  of  non-ferrous
 metals  for  the  small  scale  sector  and  the  demands  of  U.P.  as  well  as  of  other
 States  are  being  met  tothe  maximum  extent  possible  within  the  over-all  avail-

 ability  of  copper.

 सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन  परिषद

 श्री  प्र०  र: ही  कया  श्रस्तरराष्ट्रीय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 7
 क्या  सरकार  द्वारा  पुरस्कृत  संबद्ध  उत्पाद  निर्माता  संवर्धन  परिषद्‌  के  एक  शिष्टमंडल

 ने  कांच  के  बर्तनों  कौर  मिट्टी  के  बर्तनों  के  बारे  में  मंडी  का  अध्ययन  करने  के  लिये हाल
 में  कुछ

 देशों  जिसमें  बर्मा  भी  शामिल  दौरा

 यदि  at,  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला ?

 भ्रन्तराष्ट्रिय  व्यापार  मंत्री  सुभाष  :  हां  ।  रासायनिक  भ्रौरर

 सम्बद्ध  उत्पाद  निर्यात  संवर्धन  परिषद्‌  के  एक  शिष्टमण्डल  ने  qaey  में  कुछ  पुर्वेशियाई  देशों

 ar  दौरा  लेकिन  उन्होंने  बर्मा  का  दौरा  नहीं  किया  |

 ग्राम  शिष्टमण्डल  का  प्रतिवेदन  प्रतीक्षित  है  ।

 स्टैण्ड  सिमट  संयंत्र  को  लागत

 RE.  श्री  प्र०  चूं ०  बुझा  क्या  उद्योग  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  २  लाख

 टन  प्रति  वर्ष  क्षमता  वाले  एक  स्टैंडर्ड  सीमेन्ट  संयंत्र  स्थापित  करने  पर  वर्तमान  भौसत  लागत

 कितनी  कराती  हे  और  नत  Al  cee Nt  तन  कितनी  विदेशी  मुद्रा  लगती  है  ?

 4405 Voy



 Written  Answer  Vaisakha  4,  1886  (Saka)-

 22  anew
 a

 उद्योग  मंत्री  :  एक  स्टैण्डर्ड
 सं

 Gre  tra  स्थापित  करने  जिसकी

 वार्षिक  क्षमता  २  लाख  टन  वर्तमान  श्रोता  लागत  ३.  ५  करोड़  रुपये  बैठती  इस  राशि

 में  चालू  पूंजी  शामिल  है  ।  इस  समय  जिन  पुर्जों  का  देश  में  उत्पादन  नहीं  हो  रहा  उनके

 के
 लिये  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा पर  मुख्य  संयंत्र

 के  लिये  ४०  से  ५०  लाख  रुपये
 नौ

 खान

 aaa  बाशा

 श

 हीरे

 १४ से  २०  लाख  रुपये  तक  व्यय  होती  है
 ।

 Assistant  Director  in  Exhibition  Directorate

 2427.  Shri  Hukam  Chard  Kachhavaiya:  Wil]  the  Minister  of  Imter~

 national  Trade  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  question.
 No.  2268  on  the  20th  September,  1963  and  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  post  of  an  Assistant  Director  reserved  for

 Scheduled  Castes  has  been  kept  vacant  in  the  Directorate  of  Exhibition  ड

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  when  the  post  will  be  filled  up?

 The  Minister  of  International  Trade  (Shri  Manubhai  Shah)  :  (a)

 No,  Sir.  The  post  of  an  Assistant  Director  reserved  for  Scheduled  Castes  was

 filled  in  November,  1962.

 (b)  and  (c)  :  Do  not  arise.

 Khetri  Copper  Mines

 2428.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and

 Heavy  Engineering  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  asked  for  a  loan  from  U.S.  for  the  expension:
 of  copper  mines  at  Khetri  (Rajasthan)  ;

 (b)  if  so,  the  amount  of  money  to  be  spent  thereon;  and

 (c)  the  amount  of  money  asked  for  from  U.S.  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Steel,  Mines  and  Heavy.

 Engineering  (Shri  C.  Sethi)  :  (a)  to  (c),  No  expansion  scheme  has  been
 drawn  up  for  the  Khetri  copper  mines  and,  therefore,  the  question  of  applying
 for  a  U.S.  loan  for  financing  the  expansion  does  not  arise.  However,  for  the
 Khetri  Copper  Project  which  is  presently  being  implemented,  an  application:
 was  made  in  September,  1963  to  the  Export  Import  Bank  of  the  United  States:
 of  America  for  a  loan  of  Rs.  9  crores  for  meeting  the  foreign  exchange  cost  of.

 that  Project.  The  application  is  still  under  consideration  of  the  Bank.

 अविष्कार  प्रोत्साहन  बोड़ें

 २४२९.  श्री  भागवत  झा  नया  उद्योग  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आविष्कार  प्रोत्साहन  बोर्ड  में  एक  नियम  के
 तौर  पर  सेवा-निवृत्ति  के  बाद

 पुरनर्नियोजन  किया  जाता
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 लिखित  उत्तर २४  १
 कनी

 आविष्कार
 sea  हन  बोझ  में  पदाधिकारियों  को  कया  संख्या  है  गैर  उनमें  से  कित ने

 सेवा  निवृत्ति  के  बाद  पुन नियोजित  किये  गये  atc

 (7)  पूर्वनियोजित  पदाधिकारियों  की  क्या  विशेष  श्रोताओं  हैं

 उद्योग  मंत्री  :  नहीं  ।  तथापि  पहले  पहले  बो  ने  कम -

 चारियों  में  अनुभवी  व्यक्तियों  को  रखना  चाहा  |

 ate  के  पदाधिकारियों  में  से  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  दो  को  पूर्वनियोजित  किया

 गया

 उनके  विशेष  किये-क्षेत्र  में  अनुभव  ।)

 श्राविष्कर्ताश्रों  को  सहायता

 २४३०.  श्री  भागवत  झा  आजाद  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रा विष् कार  प्रोत्साहन  बोर्ड  द्वारा  प्राविष्कर्ताम्रों  को  पारितोषिक  are  वित्तीय

 सहायता  दी  जाती  जोर

 यदि  at,  तो  at  YER I—EV  में  कितनी  धनराशि  दी  गयी  ?

 उद्योग  मंत्री  ः  हाँ ।

 RE, RaK  रुपये  ।

 श्री  प्रिय  संसद-सदस्य  का  मामला

 VSR  थ्रो  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  विधि  मंत्री  श्र  प्रिय  संप्रदूबतदस्यਂ  के  मामले  के

 खारे  में  ८  १९६४  को  दिये  गये  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रपति  ने  आदेश  पर  किस  तिथि  को  हस्ताक्षर

 यह  उनकों  या  उनके  मंत्रालय  को  किस  तिथि  को

 क्या  इसके  भेजने  में  सामान्य  विलम्ब  gat;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fran  :  शौर  राष्ट्रपति  ने  आदेश

 पर  २७  १९६४  को  हस्ताक्षर  किये  थे  ।  यह  मंत्रालय  को  २८

 '१€  ६४  को  भेजा  गया  कौर  विधि  मंत्रालय  में  ३०  q&ey  को  प्राप्त  दरदरा  |

 नही ं।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।
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 दर  संचार  तारों  का  उत्पादन

 / श्री  रामपुर :
 २४३२.

 श्री  द्वारका  दास  मंत्री

 क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  का  अल्युमीनियम
 कैं

 दूर-संचार  तारों  का
 निर्माण

 करने  के

 लिये  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ;  atc

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  किये  जाने  की  सं  पावना  है  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  हां  ।

 इस  परियोजना के  विदेशी  मुद्रा
 पहलू

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 विशेष  प्रकार  के  कागज  के  लिये  संयंत्र

 श्री  राम पर
 २४३३

 श्री  द्वारका  दास  मंत्री

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेतार
 के  तारों  के  लिये  विशेष  प्रकार  के  कागज़  ग्रेड

 के
 निमणि

 के  लिए  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  at,  तो  निणंय  कब  तक  किये  जाने  की  ares
 ?

 उद्योग  मंत्री  :  at

 सरकार  ने  बेतार के  तारो ंके  लिये  कागज़  के  उत्पादन  के  लिये  एक  एकक  स्थापित

 करने  की  सभावना  का  परीक्षण  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  wi  है  ।  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्राप्त  हो  गया  है  श्री  इस  परियोजना  की  सम्भावना  का  राष्ट्रीय  औद्योगिक
 विकास  निगम

 लिमिटेड

 द्वारा  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 खरखौदा  में  नमक  संयंत्र

 श्री  हार का  दास  मंत्री
 २४३४

 श्री  रामपुर

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खरगोहा  में  एक  नमक  बनाने  का  का  रखाना  स्थापित  किये  जाने

 की  संभावना है

 ,  तो  इस  बारे  में  वास्तविक  कार्य  कब  आरम्भ  किया यदि  हां

 इस  संयंत्र  की  क्षमता  कया  प्रौढ़

 Cen  4408



 वैशाख  ,  १८८६  )  लिखित  sa
 हकम नया माना e  ध»  ee:

 इसमें  कोई  विदेशी  सहयोंग  भी  ata  ?

 उद्योग  मंत्री  कानूनगो )  नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 नमक  का  नयां

 श्री  द्वारका  दास  मंत्री :
 २४३४.

 Left  रामपुर  :

 क्या  races tq  व्यापार  मत्ती  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नमक  के  निर्यात  के  बारे  में  नाइजीरिया  और  मलयेशिया  से

 बातचीत  कर  रही  शर

 we  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला

 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार  मनु भाई  राज्य
 व्यापार

 निगम  ने  फिलीपीन

 नाइजीरिया  और  मलयेशिया  में  संभावित  खरीदारों  क  yids  erp & के  नियत  प्रस्ताव

 किया  है  ।

 कभी  तक  करई  छोटा  नहीं  किया  गया  है  ।

 वस्त्र  का  श्रवण  व्यापार

 Sf  श्रीनारायण  दास
 रे  ३६.  ~

 \  att  यश्पाल  सिंह

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच
 है

 कि  निर्वाह
 vega  श्राप में  प्रतिबंध  दरटुग्रों  दा  बड़े  पैमाने

 अवैध  व्याप।र  किया  जा  रहा

 afe  तो  इन  बुराइयों  को  रोकने  के  लिये  क्या  कम  उठाये  गये  हैं

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  उत्तर भारत  में  कुछ
 स्थानो पर

 कड़ी  चेतावनी दी  गयी  पुलिस  द्वारा  छापे  मारे  गये  हैं  कौर  लोगों  को  गिरफ्तार भीं
 किया  गया  निर्बाध  वस्तुओं  में  वायदा  व्यापार  को  निर्यात  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  शौर

 इन  वस्तु भ्र ों  में  नये  सौदों  की  इजाजत  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 के  रूप  में  पंजीयन

 ४३७.  श्री  जब
 :  क्या  बिधि  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि :

 )  क्या  अधिवक्ता  अधिनियम  ate  बोर  कौंसिल  नियमो ंके  वर्तमान  उपबन्धों  के  rat  y
 कोई  भी  सरकारी  जो  निर्धारित  शर्तें  qe  करता  श्रधिववतता के  रूप  में  पंजीयन  का

 अ्रधिकारी

 Seok  4409:



 Answers  Vaisakha  4,  1886  (Saka)

 क्या  वे  व्यक्ति  जो  पहले  वकील  थे  कौर  बाद  में  उन्होंने  सरकारी  सेवा  में  नौकरी  कर

 ली  अरब  भो  वहीं  ग्न्य  शर्ते  पुरी  करने  पर  पंजीयन  के  अधिकारी  ate

 यदि  उपरोक्त  भाग  we  के  उत्तर  नकारात्मक  तो  सरकारी  सेवा  में

 व्यक्तियों  को  अधिवक्ता  के  रूप  में  पंजीयन  के  बारे  में  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विभुषेन्द्र  :  से  अधिवक्ता  अधिनियम

 में  सरकारी  कर्मचारियों  के  श्रधिवकता  के  रूप  में  ं  जीवन  के  विरुद्ध  कोई  विशिष्ट  प्रतिबन्ध  नहीं  हे  |

 भ्र घि नियम की  धारा  २८  (2)  के  साथ  पढ़ी  जाने  वाली  धारा  २४  (१)  (=)  के  अन्तर्गत  राज्यों

 कीं  बार
 कौंसिलों

 को  ऐसी  शर्तें लागू  करने  के  नियम  बनाने के  श्रीनगर  दिये  गये  हैं  जिन  पर
 किसी

 व्यक्ति  को  अधिवक्ता  के  रूप  में  शामिल  किया  जा  सके  ।  इस  अधिकार  के  प्राप्त  होने  पर  विभिन्न

 राज्य  बार  कौंसिलों  द्वारा  नियम  बनाये  गये  हैं  जिन  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  यह  व्यवस्था  है

 कि  उन  व्यक्तियों  को  जो  पूर्ण-कालिक  या  ग्रंथ-कालिक  रोजगार  में  लगे  हैं  या  व्यापार  में  हैं  या  किसी

 mr  व्यवसाय  में  अधिवक्ता  के  रूप  में  शामिल  किया  जायेगा  ।  तथापि  कुछ  व्यक्तियों  के

 बारे  में  ग्रीवा  हैं  जिन  में  केन्द्रीय  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  के  विधि  पदाधिकारी  शामिल  हैं  |

 इस  प्रकार  किसी  सरकारी  विधि  पदाधिकारी  का  अधिवक्ता  के  रूप  में  fa जीवन  किय  जा  सकता  है  |

 इस  बात  से  कोई  जनक  नहीं  पड़ता  कि  सेवा  में  जाने  से  पहले  कोई  व्यक्ति  वकील  था  या  नहीं  ।

 तांगा निका  से  रूई

 त्र
 re  उर  बत ताने को  कृपा  करेंगे  कि  : श्री  राम  रख  यादव

 :
 क्या  उद्योग  मं  (40

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  तांगा निका  से  रूई  का  काफी  मात्रा में  आयात  करने  का

 '  फैसला  किया  ar

 यदि  तो  करार  का  क्या

 उद्योग  मंत्री  :  नहीं  ।  तांगानीका  से  रूई  का  सामान्य

 तौर  हमारे  विश्वव्यापी  कोटे  पर  किया  जाता है
 ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मद्रास  राज्य  में  लिग्नाइट  के  निक्षेप

 २४३.
 _  श्री  यश्पाल सिह

 डा०  श्रीनिवासन  :

 कया  खान  ate  भारों  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्ण  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मुद्रा  त  के  रामनाथपुरम  में  कराइ  कुडी  प्रौढ़  देबु को के  बी
 व  के  क्षेत्र  में

 के  निक्षेप  पाये  गये  ग्रोवर

 यदि  तो  निक्षेपों  की  प्राककलित  मात्रा  क्या है  ?
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 "२४  १९६४
 लाा

 लिखित
 दत्त

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  नें  उपमंत्री  a (ati  प्र०  चे  कौर

 मद्रास  सरकार के  भूततत्ववत्ताश्नों  ने  हाल  में  कराइकुडी  के  समीप  लिग्नाइट  के  पाये  जाने  के

 बारे  में  बताया  है  ।  इस  खनिज  के  राज्य  के  कृषि  बीज  फार्म  में  जल  के  लिये  खोदे  गये  कुए  में  पाये

 जाने  के  बारे  में  बताया  गया है  ।  94%. a2 ८२  मोटर  (३५०  की  गहराई  पर  (२५

 91% 2 \  मीटर  कौर  (१५  $7)  ४.  ५७  मोटर  मोटी  दो  परतें  सिल हैं  जब  तक  खोज  जारी

 रहता  इलकों  मात्रा  का  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।  भारत  के  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 विभाग  द्वारा  शीघ्र  ही  छिद्रित  दवारा  जांच  पड़ताल  की  जपेगी  ।

 दिल्‍ली  में  सीमेंट  के  मूल्य

 VSO,  श्री  दी०  चे  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दलती  में  सीमेन्ट
 के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दो  गयी  शौर

 (@)  यदि  तो  sah  क्या  कारण  हैं ?

 उद्योग  मंत्री  :  हों  ।

 दिल्लो  प्रशसन  जो  दिलतों  में  सीमेन्ट  के  खुदरा  मुल्य  निर्धारित  करता  खुदरा

 अल्प  में  शामिल  प्रात  गीत  व्यय  के  तत्वों  पर  विचार  करके  इसको  ग्र पर्याप्त  समझा  शौर  ५०  किलों  ग्राम

 के  प्रति  बोरे  पर  मूल्य  में  १३  नये  पेसेਂ  की  वृद्धि  की  ।

 प्रिक  कागज  के  लिये  कच्चे  साल  सम्बन्धी  विश्व  गोष्ठी

 श्री  राम  रख  यादव  :  कया  उद्योग  मं  ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सप्ली  में

 Qrev  में  हई  प्रति  ह  कागज  के  लिये  कच्चे  माल  सम्बन्धी  विश्व  गोष्ठी  की  सिफारिशें  कया  हैं  ?

 उघोग  मंत्री  :  ११  शौर  १२  q&a  को  हुई  गोष्ठी  का  प्रायोजन

 रुक  नई  गठित  गैर-सरकारी  व्यावसायिक  भारतीय  पल्प  श्र  कागज  तकनीकी  संस्था  द्वारा

 किया  गया  था  ।  अमा  तक  इत  संस्था  से  कोई  विशिष्ट  सिफारिशें  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 गोशा  सें  लौहा  तथा  मैंगनीज  वयस्क

 २४४२  थी  कया  खान  सनौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 गोरा  में  लौह-प्रतीक  ate  मैंगनीज  वयस्क  के  निक्षेपों  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी

 है  ;

 (a)  गोगा  के  लिये  कच्चे  लोहे  ate  छोटी  गोली  के  कितने  संयंत्र  मंजूर  किये

 गाये  ate  उनकी  aries  क्षमता  कितनी  है  ;  ate

 क्या  इन  संयंत्रों  में  निर्वात  के  लिये  wee  स ‘  १) Atala ary  qua  के  लिये  कोई  प्राक्कलन  मत यार

 किया  गया  है  लौह-ग्रयंस्क  की  किस्म  का  कोई  विभाजन  किया  है  ?
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 Written  Answers
 April

 24,  1964

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  चे
 :

 वयस्क  ae  मैंगनीज़ वयस्क  के  भंडार  का  भारतीय  खान  ब्यूरो  द्वारा  ५२५०  लाख टन

 ६०  लाख  टन  अनुमान  लगाया  गया  है  ।  लौह युक्त  मैंगनीज़  अ्रयस्क  के  भंडार  का  अनुमान  १

 करोड़  टन  है  ।

 (१)  एक  गैर-सरकारी  फर्म  को  एक  कच्चा  लोहा  उत्पादन  एकक  स्थापति  करने

 के  जिसकी  वार्षिक  क्षमता  ३०,०००  टन  स्वीकृति-पत्र  भेज  दिया  गया  है

 (२)  सरकार  ने  प्रति  वर्ष  ५०,०००  टन की  क्षमता  वाले  बढ़िया  लोहे  के  पैलट  संयंत्र  की

 स्थापना  के  लिये  एक  ग  र-सरकारी  पक्ष  की  योजना  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  ।

 नहीं  ।

 कोठागूडियम  में  निम्न  तापमान  कार्बनीकरण  संयंत्र

 २४४३.  श्री  र०  ato  रेड्डी  :  क्या  खान  भारी  इंजीनियरिंग मंत्री  २

 १९६२  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ६९४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रीनगर  प्रदेश  में  कोठागुडियम  )  में  एक  निम्न  तापमान

 कार्बनीकरण  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  श्री  हाशिम  मेहदी  नामक  जिस  पक्ष  को  एक  स्वीकृति  पत्र

 भेजा  गया  उसने  कोई  रुचि  नहीं  दिखाई  ;  तौर

 यदि  तो  कया  मेसर्ज  सिंगरेनी  कोलियरी  कम्पनी  को  यह  काम  करने  को  कहां

 गया है  ?

 खान  कौर  भारी  इंजीनियर रग  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्र०  हू

 wat तक  श्री  हाशिम  मेहंदी  उनकी  स्वीकृति-पत्र  जारी  किये  जाने  के  निम्न  तापमान

 करण  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिये  कोई  विशेष  रुचि  नहीं  दिखाई  है  ।

 सिंगरेनी  कोलियरीज  कम्पनी  एक  निम्न  तामपान  कार्बनीकरण  संयंत्र  स्थापित

 करने  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 सिंगरेनी  कोयला  खान  समवाय  लिमिटेड  का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा  see  कार्य  के  बारे

 मं  सरकार  की  समीक्षा

 खान  कौर  भारी  इंजीनियरिंग  मंत्री  चि०  सुब्रह्मण्यम )
 :  मैं  निम्नलिखित  पत्रों

 की  एक  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हुं

 (१)  समवाय  १९४५६  की  धारा  ६१९क  की  उपधारा  (१)  के  अन्तर्गत

 वह  FEGR—-GR  के  लिये  सिंगरेनी  कोयला  खान  समवाय  हैदराबाद

 का  वार्षिक  लेखा  परी  गीत  लेखे  wie  उस  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियों  सहित  ।
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 वि
 ४  १८८६  )

 सभा  पटल
 पर

 रखे  गये

 (२)  उपरोक्त  समवाय  के  कार्य  के  बारे  में  सरकार  की  समीक्षा  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिय  संख्या  एल ०  ठी
 ०  WwEo/e¥]

 नारियल-जिंटा  बोर्ड  की  गतिविधियों  क  बार  में  छमाही  प्रतिवेदन

 रबड़  बोर्ड  के  विधिक  प्रतिवेदन  का  शुद्धि-पत्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (aa  मनु भाई  :  मैं  निम्नलिखित  पत्तों
 की  एक

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हं

 (१)  नारियल-जटा  उद्योग  Peys  की  धारा  १६  की  उपधारा  (१).

 के  अ्न्तगं त  १  अनिल  से  ३०  १९६३  तक  की  अवधि के  लिए

 जटा  बोर्डे  की  गतिविधियों  और  नारियल-जटा  उद्योग  १९५३  के

 संचालन  के  बारे  में  छमाही  प्रतिवेदन  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एवं  ठी  o-29G5/G¥]

 (२)  वर्ष  PERL-TR  के  लिए  रबड़  बोर्ड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  जो  १२

 १९६४  को  टेबल  पर  रखा  गया  शुद्धि-पत्र  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठो  0-29 E/E¥]

 सूती  वस्त्र  संशोधन  आदेश

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  नियमों  में  संशोधन

 केन्द्रीय  रहीम  बोर्ड  के  लेखे  पर  प्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्री  :  मैं  निम्नलिखित  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता

 है

 (१)  अत्यावश्यक  पण्य  १९५५  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)  के  अंतगर्त

 दिनांक  ८  2eQv  की  अ्रधिसूचना  संख्या  एस०  ्रो ०  vy  में  प्रकाशित

 सुती  वस्त्र  (fda)  संशोधन  gee  की  एक  प्रति  ।

 में
 रखी  गई  ।

 दे
 लिये  संख्या  एल०  ठी  ०  ovo /E¥]

 (२)  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  PEAR  की  धारा  २६  की  उपधारा

 (३)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  नियमों  की  एक-एक  प्रति  ——

 दिनांक  १७  १९६४  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार

 १२५  में  प्रकाशित  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 Peery

 दिनांक  १७  PERY  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०

 १०९३  में  प्रकाशित  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  झ्रायोग

 १९६४ ।
 1  ole में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  २७  @/<e]

 (3)
 ag  PRRI—KQ  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  aid  के  लेखे  पर  लेखा-परीक्षा

 वेदन  |

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  Zio  २७७२  ee]
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 Paper  laid  on  the  Table  Vaisakha  4,  1886  (Saka).

 भेषज  नियम

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  द०  स०  :  मैं  डा०  सुशीला  नायर
 की

 ग्रोवर  से

 भेषज  2&¥o  की  धारा  ३३  की  उप-धारा  (३)  के  meats  दिनांक  २७  g&&  रे

 की  अधिसूचना  संख्या  एम०  को  R0kQ  में  प्रकाशित  ब्५ भकफज  RRR रे
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी

 ०

 BREN EY]

 Se  pC

 सरकारी  श्राइवासनों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  GOVERNMENT  ASSURANCES

 कार्यवाही  सारांश

 थी  मुबारका  :  मैं  वर्तमान  म्रधिवेशन  में  हुई  सरकारी  म्राश्वासनों  सम्बन्धी  समिति

 की  सातवीं  बैठक  के  कार्यवाही  सारांश  सभा-पटल  पर  रखता हुं

 et  eto

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  प्राप्त  एक  न्द्श  की  सुचना  देती  है  कि  राज्य  सभा

 ने  अपनी  २१  eeyv  की  fan  में  भारतीय  रेलवे  १९६४  को  पारित

 कर  दिया है  ।

 भारत  रेलवे  विधायक

 INDIAN  RAILWAY  (AMENDMENT)  BILL

 विधेयक  सभा-पटलਂ  पर  रखा  गया

 राज्य  सभा  द्वारा  पारित

 सचिव  :  मैं  २१  १  Rev  को  राज्य  सभा  दवारा  पारित  भारतीय  रेलवे

 Ree  को  सभा-पटल  पर  रखता  हैं  ।

 याचिका  का
 उपस्थापन

 PRESENTATION  OF  PETITION

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabahki)  :  I  present  a  petition  signed  by
 a  petitioner  relating  to  liability  of  State  in  toto.
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 सदस्य  द्वारा  त्याग  पत्र
 ह  ae  ear  ी  ि  अ  क

 २४
 १६६४

 सदस्य  का  त्याग-पत्र

 KREOLGINA  1  1६ RESTGNATION  OF  MEMBER

 श्रेय  महोदय  :  मुझे  सभा  को  बताना  है  कि  श्री  लाल  श्याम शाह  ने  २४  FeQy

 से  की  सदस्यता से  त्याग-पत्र  दे  दिया है  ।

 भारतीय  सिक्के  विधायक

 INDIAN  COINAGE  (AMENDMENT)  BILL

 faa  मंत्रालय  aq  उपमंत्री  तारकश्वरी  :  मैं  श्री  ति  To  कृष्णमाचारी

 की  शर  से  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भारतीय  सिक्के  RLoy  में  pray  संशाधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  :

 सिक्के  PLoy  में  wade  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  भानुमती  दी  जाय  iਂ

 प्रस्ताव  सवो त  gat

 The  motion  was  adopted.

 श्रीमती  तारकेश्वर  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 a

 संविधान  अठारहवाँ  विधेयक

 CONSTITUTION
 EIGHTEENTH  (AMENDMENT)  BILL

 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  ब  श्री  to  कु ०  सेन  प्रस्ताव  करें  कि  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाय  ।

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  इस  से  पहिले  कि  मंत्री  जी  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  के  लिये  प्रस्ताव  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  भझ्रच्छा  होंगा  कि  यदि
 इस  विधेयक  को  पुरःस्थापित  न  किया  जाय  क्योंकि  यदि  यह  पुरःस्थापित  किया  जायेगा  तो  निश्चित

 रूप  से  हमें  इसका  विरोध  करना  पड़ेगा  जबकि  प्रथा  यह  है  कि  सामान्यतया  विधेयकों  को  पुरःस्थापित

 करने  की  भ्र वस् था  में  उन  का  विरोध  नहीं  किया  जाता  हैं  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  माननीय  मंत्री  जी  इस

 को  वापिस ले  लें  ।

 महोदय
 :
 मैं

 इस
 में  कुछ  नहीं  कह  सकता

 |
 मुझे  कुछ  माननीय  सदस्यों  से  सूचनायें  प्राप्त

 हुई  हैं  कि  वे  विधेयक  की  पुर:स्थापनका  विरोध  करना  चाहते

 बिधि  मंत्री  श्र०  go  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  ww भारत  के  संविधान  में  aa

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।
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 Constitutions  Eighteenth  (Amendment)  Bill  April  24,  1964.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ear  कि  :

 के  संविधान  में  aga  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 ऋतुमति  दी  जाय  ।

 थी  fro  चं०  चटर्जी  मैं  इस  का  विरोध  करना  चाहता हूं
 ।

 श्री  रंगा  :  हम  सब  इसका  विरोध  करते  हैं  ।

 श्री  कपूर  सिह  :  हम  इस  का  विरोध  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  केवल  सकेगी  ही०  aro  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  तथा  श्री  नि०

 चं०  चटर्जी  से  सूचनायें  प्राप्त  हुई  मैं  केवल  एक  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  दे  सकता  हुं  ।

 मानवीय  सदस्य  पस  में  फैसला  कर  लें  कि  कौन  बोलेगा  ।

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  निवारक  निरोध  विधेयक  के
 मामले  में

 आपने  सबको  बोलने  का  मौका  प्रदान  किया  था  i

 श्री  ही०  Alo  मुकर्जी  "¢@  मेरा  विचार  है  कि  इस  प्रस्ताव  का  अन्य

 के  भ्रतिरिकत  इस  ara  पर  भी  विरोध  किया  जायेगा  कि  इस  विधेयक  द्वारा  एक  ऐसा  कानून

 बनाया  जा  रहा है  जिस  का  बताना  सभा  की  वैधानिक  क्षमता  से  बाहर  की  बात  है  |

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  मैं  उस  की  अनुमति  दे  सकता  हुं  ।  पहिले  मूझे  एक  सदस्य  की  बात  सुन  लेने

 दीजिये  aft  चटर्जी  ।

 श्री  नि०  do  चटर्जी  :  देश  के  इतिहास  में  ara  का  दिन  सब  से  अधिक  दुर्भाग्यपूर्ण  है  जबकि

 सरकार  नागरिकों  के  मूलभूत  अधिकारों  का  हनन  करने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन  करने  वाले

 इस  विधेयक  को  संसद  के  सामने  लाई  सरकार  के  ऐसा  करने  का  नैतिक  अथवा  वैध  किसी  भी

 प्रकार  का  भ्र धि कार  नहीं  गर्त  में  इस  विधेयक  के  पुरःस्थापन  विरोध  करता  हूं  !

 सरकार  के  इस  प्रकार  के  अझतंत्रैधानिक  तथा  श्रलोकतंत्रात्मक  कार्यों  को  देखते  हुए  प्रत्येक

 का  यह  waters  कि  वह  उस  से  कहे कि  वह  इस्तीफा  दे  दे  ।  यदि  ऐसा  कायें  कोई  राज्य

 सरकार  करती  तो संसद  तथा  राष्ट्रपति  द्वारा  उस  राज्य  सरकार  की  बर्खास्तगी  को  मांग

 करना  न्याय  संगत  होता  हैं  ।

 सब  से  अधिक  दुःख  की  बात  तो  यह  है
 कि  भारत  के' ग्रटार्नी  जनरल  ने  भी  सुनील  कोर्ट  के

 समक्ष  इस  बात  को  माना  हे  कि  भारत  प्रतिरक्षा  श्रीनिवास  के  अधीन  की  गई  शिरफ्तारियां तथा

 नज़रबन्दियां  पुर्णतया  गैरकानूनी  कौर  असंवैधानिक  हैं  ।  जस्टिस  ग्जेन्द्रगढ़कर  ने  भी  इस

 बात  को  स्वीकार  किया  हैं  ।

 संविधान  में  दिये  गये  मूल  अधिकारों  तथा  उस  को  अनुच्छेद  १४,  २१  शर  २२,  जो  इन

 स्वतव्रताश्रों  से  वंचित  सभी  लोगों  को  समान  बौर  न्यूनतम  सं  रक्षण  देने  के  लिये  उस  में  रखे  गये

 के  स्वयं  द्वारा  fea  गये  उल्लंघनों  at  ढकने  के  लिये  ही  सरकार  द्वारा  उठाया  यह

 एक  दु:साइसपु्णं  कदम  ।  स्त्री  जी
 को  संविधान  में

 निश्चित
 किये  गये  श्री  कोश  ग्रीस  कारों  के

 श्रीकुमार  ही  कानून  बनाने  चाहियें  जब  कि  वे  इसके  विपरीत  कर  रहे

 EELE  4416



 ४  १८८६  संविधान  संशोधन )  frst  यक

 यदि  हम  संविधान  में  इसप्रकार  का  संशोधन  sta  देते  हैं  तो  इसका  परिणाम  यह  होगा  कि

 विधि  का  शासन  छिन्न भिन्न हों  जायेगा  ।  सुप्रीम  कोटे  द्वारा  स्पष्ट  '  निर्णय  दिये  जाने  के

 बाद  भी  सभी  मताधिकारों  को  चला  जा  रही  ह  ।  मेरा  निवेदन  है  फि  arate:

 कोर्स  प्रकार  की  शक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिये ।

 सरकार  को  आपातकाल  की  श्राप  में  इन
 महत्वपूर्ण

 अ्रनुच्छेदों  का  उल्लंघन  करने  कोई

 अ्रधिकार  नहीं  हैं  ।  इस  संशोधन  का  यह  we  होगा कि  सरकार को  ग्रामीण  अ्रधि  कार  प्राप्त

 हो  जायेंगे  ।  यह  प्रस्तावित  संशोधन  पुर्णतया  गैर-कानूनी
 श्र  असंवैधानिक  g

 और  इसकी  wants  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 थी  डी०  Alo  मुकर्जी  )  विधेयक  के  seer  एवम  कारणों  के

 विवरणों  में  शब्द  जाल  है  ।  इस  विधेयक  का  अ्रभिप्राय  यह  है  कि  मल

 कारों  को  समाप्त  कर  fear  जाय

 wer  न्यायाधिपति  ग्जेन्द्रगढ़कर  ने  स्पष्ट  शब्दों  में  कहा  ह  fe  यदि  संसद  कार्यपालिका

 को  उसके  द्वारा  ग्रे  रूप  से  को  गई  नज  बन्दियों  के  मामलों  से  or  देने के  लिये  कानन
 xr बनाती  eg  तो  इस  प्रकार  के  कानून  की  वैधता  तथा  उसके  प्रभाव  की  सावधानीपूर्वक

 जांच  करनी  आवश्यक  होगी ।  सरकार  ने  जस्टिस  गजन्द्रगदकर  की  सलाह  की  उपेक्षा

 करते  हुए  भारत  प्रतिरक्षा  अधिनियम  तथा  नियमों
 के

 दोषों  को  दूर  करने  की  अपेक्षा  ,  ताकि

 थे  संविधान  के  विरूद्ध न  यह  मार्ग  अपनाया  हू  जो  कि  बहुत  ही  खतरनाक  हैं  ।

 कार्यपालिका  संविधान  में  दिये  गये  मल  अधिकारों  तथा  न्यायपालिका  की  शक्तियों

 हनन  करके  स्वर  शक्तियां  प्राप्त  करने  की  कोशिश कर  रही  है  ।  इसीलिये  हुम  इस  विधेयक

 के  पुरःस्थापन  के
 विरुद्ध

 उसे  भ्रमित  गंभोर  बात  तो  यह  फि  मंत्री  जी  इस  संशोधन  को  भूतलक्षी

 प्रभाव  देना  चाहते  परन्तु  संविधान  के  ग्रनुच्छेद  ३४  में  गया है  कि  संविधान

 के  क्या  उपबन्धों  का  उल्लंघन  केर के  किये  गये  कार्यों  के  विषय  कानून  तभी छ

 दीं  जा  सकती  है  जब ये  कार्य  मार्शल  ला  के  दौरान  किये  गये  हों  ।  ATA  STA  att

 मामला  में  भी  बहुत  अन्तर  है  ।  स्वत  भूतलक्षी  प्रभाव  से  we  देना  एक

 ऐसी  बात  जो  कि  प्रनुच्छेद  ३४  की  भावना  के  विपरीत  है  ।  सभा  कों  इस  बात  की

 अर  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 वी  रंगा
 :  मैं  कूछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।

 श्रीमती  रेगच'क्रर्ती  विरोधी  पक्षों  के  समस्त  नेतायों  द्वारा  प्रधान  मंत्री  जी  को  एक  पत्र

 लिखा  गया  ।  उन्हें  भी  कछ  कहना  चाहिये  ।

 eft  कपूर  श्री मन  मैं  केवल  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  x  । R

 अध्यक्ष  महोदय :  जो  लोग  ata  चाहते  मैं  उन  के  नाम  लिव  दूंगा  ।  मेरे  विवार  से

 प्रत्येक  सदस्य  का  बोलता  शा वश्य क्र  wet
 tar

 है
 ९

 |  नियम को  लम्बित  करन  के  लिये  कछ

 औचित्य  होना  चाहिये  ।
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 श्री  कपूर  fag :  दो  शब्द  कहने से मूझे कूछ संतोष  हो  जायेगा  ।

 श्रेय  महोदय  :  बहुत  अच्छा  |

 aft  कपूर  इस  विधेयक  का  मूल  सिद्धांत  यहं  है  कि  सरकार द्वारा  की
 गई  जप्त

 स्पष्ट  शब्दों वैधानिक  विधिहीनतः  को  संवैधानिक  रूप  से  स्वीकार  करलिया  जाय

 में  यह  एक  मनमाना  काय॑  है  जोकि  सभा  की क्षमता  से  बाहर है  ।

 शी  स०  मो०  बनर्जी  Te  विधेयक  भारत  के  सम्पूर्ण  प्रभुत्व  सम्पन्न  लोक्तंत्ातक

 के  अधीन  निमि गणराज्य  के  लोकतंत्रीय  झ्राधार  पर  प्रहार  है  ।  संविधान

 सरकार  इसके द्वारा  भारतीय  संविधान  केप्रति  धोखा  कर रही  हैं  ।  इस  विधेयक  कें

 उपबन्ध  ऐसे  हैं  कि  इस  देश  की  जनता  असहाय  हो  जायेगी  प्रौढ़  अपने  बचाव  के  लिये  कुछ

 कर  सकेगी  शौर  उसके  बाद  सरकार  भारत  प्रतिरक्षा  नियमों  को  काम  में  लगेंगी  |
 ैं

 साननीय  प्रधान  मंत्री  जी
 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  जनता  के  मूल  अधिकारों

 के  हनन  को

 रोकने  का  कष्ट  करें  ।  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  विरोध  करता  हूं  |

 श्री  नाथ  पाई  (  :  इस  विधेयक  को  लाने  ata  है  कि  सरकार  ने
 संविधान

 की  मर्यादा  बनाये  रखने  के  लिये  जो  कसम  खाई  ag  उसने  तोड़ती  है  ।  बल्कि  मा

 कहिये  किः  इसने  संविधान  की  पूर्णरूपेण  अवहेलना  की  है  ।

 यदि
 यह  संशोधन  पारित

 होने  जाता  तो  इसका  यह  शरथ  होगा  कि  यह  उ

 संविधान  जिस  के  प्रति  सभा  के  सदस्य  बनते  समय  हम  नें  निष्टा  की  शपथ  ली  थी

 जर्मनी  के  गणराज्य  को  भी  इसी  प्रकार  सक्षम एक  बिल्कुल  ही  भिन्न  बात  होंगी  ।

 अधिनियम के  कारण  बहुत  कटु  झुकाव  हुआ  यदि  संविधान  की  मूलभूत  प्रत्या भूति गों

 के  साथ  इस  प्रकार  से  खिलवाड़  की  तो  यहं  बात  बहुत  भयानक  सिद्ध  होगी
 |

 जत  मेरा  सरकार  से  gata  है  फि  वह  इसको  अपनी  प्रतिष्ठा  को  प्रश्न  न  बनाकर

 इस  पर  गंभीरता  पूर्वक  विचार  करे  |

 Shri  Brij  Raj  Singh  (Bareilly)  :  This  Bill  aims  at  trampling  down  for
 ever  the  fundamental  rights  of  the  people  guaranteed  under  the  constitutio®
 We  had  never  expected  such  a  step  from  the  Government.  I  not  only  vehe
 mently  oppose  this  Bill  but  also  would  like  to  say  that  by  this  measuf®
 Government  has  tried  to  defraud  the  people  and  the  people  would  lose  (007

 dence  in  Parliament.  Therefore,  this  Bill  should  not  be  permitted  to  be

 introduced.

 विधि  मंत्री  mo  कु०  ::  सब  बातों
 पर  पुरी  तरह  से

 विचार  करने
 के  बाद  हीं

 यह  विधेयक  सरकार  द्वारा  लाया  गया  है  ।  मुझे  इस  प्रक्रम  पर  भी  तीब्र
 अ्रालोचना  की

 राशा  थी  ।  जिस  उद्देश्य  से  यहा  fades  लाया  गया है  वह  मैं  स्पष्ट  रूप  मैं

 ।  अनुच्छेद  ३५८  और  ३५९  केवल  आपातकाल  मेंह  लागू  होते  Aree

 काल  की  घोष  के  बाद  विधान  मंडल  तथा  सरकार  के  अ्रधिकार  ही  बढ़े

 जाते  है  ।  संविधान के  निर्माता  यह  जानते  थे  fe  आपातकाल  के  दौरान  संविधान  a

 इसके  अधीन  बनायी  गयी  सरकार
 को  कायम  रखनें के  लियें  यह  आवश्यक  होगा  सरकार

 को  असाधारण  शक्तियां  दी  जांच  |  उनका  यह  विचार  यदि  झ्नुस्छेद  १६  आपर्ति

 दै  है  4418:



 २४  ecqyv
 नाना

 संविधान  विधेयकਂ

 काल  में  भी  विधान  मंडल  कौर  सरकार  के  ऊपर  बन्धन  के  रूप  में  तो

 काल  को  मांगें  पूरी  करना  असंभव  हो  जायेगा  ।

 अनुच्छेद  R4&  के  बारे  में  उनका  यह  विचार  था  कि  श्रनुच्छंद  १६  के  समान  सय  मूल

 अधिकारों  को  समाप्त  करने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  उनका  यह  विचार  था  कि

 काल  के  दौ  रान  केवल  भ्रनुच्छेद  १६  ही  संभाप्त कर दिया कर  दिया  जाना  चाहि
 |  जहां तक  दूसरे  अनुच्छेदों

 का  सम्बन्ध  उनकी  यह  धारणा  थी  कि  उन्हें  एकदम  समाप्त  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 लेकिन  राष्ट्रपति  को  संरक्षक  के  रूप  में  इस  wt  ध्यान  देना  चाहिये  कि  जहां  तक  उपचारों

 को
 लागू  करने  सम्बन्ध  कौन

 से  भ्रनुच्छेद  wares  किये  जाय॑
 ौर  राष्ट्रपति  हार  दिये

 गये
 किसी  area  की  संसद में  समीक्षा  हो  सके  क्योंकि  राष्ट्रपति  एक  संवैधानिक  होता

 =
 e  |

 सुप्रीम  कोट  के  मुख्य  न्यायाधिपति  ने  भी  नवीनतम  मामले  में  अ्रपने  निर्णय  में  कहा  है  कि  किसी

 सरकारी  कार्यवाही  अथवा  संसद  द्वारा  पारित  किसी  विधान  को  झ्रापातकाल  के  दौरान  इस  आधार

 पर  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  कि  उनसे  अनुच्छेद  १९  को  छोड़कर  किन्हीं  अन्य  अनुच्छेदों

 का  उल्लंघन  होता है  सरकार  ने  जो  दृष्टिकोण  झ्र पना या  जिसके  बारे  में  सुप्रीम  कोटे  ने

 कोई  निर्णय  नहीं  वह  यहं  था  कि  जब  आपातकाल में  विशिष्ट  अ्रधिकारों  के  सम्बन्ध  में  उपचारों

 को  पुरी  तरह  अवरुद्ध  कर  दिया  गया  तो  उन  अधिकारों  को  भी  निलम्बित  समझा  जाना

 चाहिय े।

 श्री  चटर्जी  द्वारा  कही  गई  यह  बात  कि  weal  जनरल  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि

 आदेश  अवैध  गलत  उन्होंने  तो  यह  बात  स्वीकार  की  थी  कि  यदि  श्रनुच्छद  २१,  २९

 गौर  अन्य  लागू
 केवलਂ  तब  ही  यहं  कहां  जा  सकता  है  कि  इन  आदेशों  ने  भ्रनुच्छेदों  का

 उल्लंघन  किया  है  ।

 संविधान के  निर्माताओं  के  fase  को  इस  प्रकार  समझना  बिलकूल  गलत  है  कि

 भ्रापात्काल  के  बाद  उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  जिन्होंने  आपातकाल

 के  दौरान  ईमानदारी से  इन  great  का  पालन  किया

 बेईमान  संशोधन  का  उद्देश्य  यही  है  कि  जब  आपातकाल  में  विशिष्ट  अधिकारों  के

 सम्बन्ध  में  उपचारों  को  पूरी  तरह  अवरुद्ध  किया  जाय  तो  अधिकारों  को  स्वतः  ही  निलम्बित

 समझा  जाना  चाहिये  ।

 आपातकाल  में  कापालिका  पर  से  संसदीय  नियंत्रण  हट  नहीं  जाता  ।  आपातकाल  में

 भी  हम  संसद्‌ के  प्रति  उत्तरदायी  जब  तक  संसदीय  नियंत्रण  रहता  लोक  तंत्र  चलता
 आपातकालीन

 शक्तियों  के  अंतगर्त  किये  जाने  वाले  सभी  कामों  पर  संसद्‌  का  नियंत्रण  पहले  ही  की
 तरह  बना  रहता  है  कौर  हमारे  नागरिकों  की  स्वतन्त्रता के  संरक्षक  के  रुप  में  संसद्‌ सदा  की
 भांति  सर्वोपरि  रहती  जब  हमारा  उद्देश्य  विदेशी  आक्रमण  का  सामना  करना  जब  देश

 के
 कोने

 कोने  में  जासूसों का  जाल  बिछा है  तो  आवश्यक है  कि  आपातकाल में  विधायिका  तथा

 सरकार  को  इन  संवैधानिक  परिसीमाओं  के  बन्धनों  से  मुक्त  किया  संसद्‌  के  अधिकार  फिर

 भी  वैसे ही  रहेंगे  सनौर  ब्रा पात काल में  भी  सरकार  को  अपने  हर  काम  के  लिये  जवाब  देना  होगा
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 इन  शब्दों  के  साथ  में  प्रस्ताव  करता हुं  कि  भारत  के
 संविधान  में  प्रौढ़  अराग  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अ्रतुमति  दी  जाये  ।

 श्रेय  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने

 की  ऋतुमति  दी  जाए  ।

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  gat  ।

 The  Lok  Sabha  divided.

 श्री  राम  सेवक  यादव  vs

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  उन्होंने  मशीन  चलाई  थी  ?

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki)  :  By  mistate I  pressed  for

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  )  :  मशीन  चली  नहीं  बत्ती  नहीं  जली
 ।

 ्

 विपक्ष  में

 शी  किं दानवीर  )  मैंने  मशीन  तो  चलाई  थी  परन्तु  वोट  गलत
 पड़  गया

 है  |

 में  पक्ष  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  इन  माननीय  सदस्यों  के  कथन  fears  कर  लिये  गये  हैं  ।  मत  विभाजन

 का  परिणाम  निम्नलिखित  है  :

 पक्ष  में  RVR;  विपक्ष  + में
 क

 Ayes  :  172;  Noes  52

 प्रस्ताव  स्वॉकुत  हुआ
 ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  )  :  हम  इसमें  साथ  नहीं  दे  सकते  इसलिये  विरोध

 करते  हुए  हम  बाहर  जाते  हैं  .  .  ।

 mean  महोदय :  पैने  उन्हें  इसका  अवसर  दिया  यदि  वे  सभा  त्याग  करना  चाहते

 है ंतो  चुपचाप  जा  सकते
 )

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  मेद  ८

 अ्रब्यक्ष  महोदय  :.  कार्यवाही  में  इसे  शामिल  न  किया  जाये  ।  समाचारपत्रों  वाले  भी

 ध्यान  रखें  कि  वे  इसे  न  लिखें  ।

 oft  सुरेन्द्र  नाथ  श्री  राम  सेवक  यादव  कुछ  माननीय  सदस्य  सभा  भवन

 से  बाहर  चले  गये  ।

 Shri  Surendranath  Dwivedy,  Shri  Ram'Sewak  Yadav  and  some

 other  hon.  Members  then  left  the  House.

 श्री  to  कु०
 में  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 g  | ———  a वा

 **कार्यवाही  के  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।

 **Not  recorded
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 ४  १८८६  )  सशस्त्र  सेवायें  जारी  रखना  विधेयक
 कहा

 सशस्त्र  सेनायें
 जारी  रखना  विधेयक--जारी

 ARMED  FORCES  (SPECIAL  POWERS)  CONTINUACNE  BILL

 अध्यक्ष  महोदय  अरब  सभा  श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  द्वारा  २२  १९६४  को  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  art  विचार

 सशस्त्र  सेवायें  शक्तियां  )  १९४५८  को  कुछ  श्र  अवधि  तक

 जारी  रखने  जाननी  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  मै

 श्री  रंगा  अपना  भाषण  जारी  रखें

 att  रंगा  हमारे  सीमान्त  क्षेत्रों  में  हमारे  शायरों  के  एजेण्ट  काम  कर  रहे

 हैं  जिन्हें  बाहर से  हथियार  मिलते  उन्हें  बाहर  निकालने  या  उनके  हथियार  छीनने  की

 ग्रोवर  पूरा  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  श्र  खतरा  वैसे  का  वैसा  बचा

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिये  सेना
 का

 प्रयोग  कम  किया  जाना  चाहिये  are  सीमा  पुलिस

 तथा  विभिन्न ser  पदालियों  को  सुदृढ़  बनाना  चाहिये  ।  परन्तु  उन  लोगों  की  सेवा  की शर्तें  ग्र्च्छी

 नहीं  है  जिससे  उनका  मनोबल  कम  होता  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  इन  लोगों  को  विशेष  वेतन

 ग्रोवर  भत्ता  कौर  उनके  परिवारों  की  देख  रेख  करे  क्योंकि  एक  तो  उनका  काम  खतरे  वाला  है

 गौर  दूसरे  महंगे  सीमा  क्षेत्रों  में  रहना  तथा  पीछे  ara  परिवारों  का  भरण पोषण  करना  उनके

 लिये  कटिन  है  ।

 स्थानीय  लोगों  तथा  प्रशासन  के  बीच  सम्बन्धों  को  सुधारा  जाए  ताकि  लोगों  का  विश्वास

 शर  मित्रता  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 संचार  व्यवस्था  सबसे  महत्वपूर्ण  प्रा वश्य कता  इस  पर  करोड़ों  रुपया  तो  खरच  gare

 परन्तु  भ्रष्ट्राचार  के  कारण  काम  पूरा  नहीं  हे  ।  उस  क्षेत्र  में  सामुदायिक  विकास  संस्थानों  की

 स्थापना  की  दर  भी  ध्यान  दिया  जाए  |

 मुझे  पता  चला  है  कि  जब  आक्रमणकारी  are  तो  कुछ  लोगों  ने  उनका  स्वागत  किया  लिज  जब  वे

 गये  तो  उन्हें  सगे-सम्बन्धियों  की  तरह  विदा  किया  गया  ।  इसलिये  में  अन्त  में  सरकार  से  atta

 करना  चाहता हूं  कि  वह  इस  विधान  के  अधीन  शक्तियां  ले  कर  ही  सन्तुष्ट  न  हो  जाये  बल्कि  स्थानीय

 लोगों  का  सेन  ait  विश्वास  प्राप्त  करे  ताकि  वे  अपने  श्र  भ्र गली  पीढ़ियों  के  लिये  हमारे

 संरक्षण  के  ईश्वर की  देन  समझे ं।

 वैदेशिक-कायम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  लक्ष्मी  :  श्री  रंगा
 ने  जो  कुछ  कहा  है

 उस  का  प्रस्तुत  विधेयक  से  कई  सम्बन्ध  नहीं  इस  विधेयक  द्वारा  सेना  को  कुछ  शक्तियां  प्रदान

 की  जा  रही  है  ताकि  वह  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  ग्रपने  कर्तव्यों  का  पालन  कर  सके  |  उन्होंने  विनियम  के

 कार्यान्वयन  के  बारे  में  जो  बात  कही  केवल  वही  एक  सुसंगत  बात  थी  ।  विनियमों  के  श्रन्तगंत  ही

 दी  गई  शक्तियों  के  कारण  सेना  विद्राहियों  के  विरुद्ध  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्यवाहियां  करती  रही

 उन
 के  कई  एक  गुप्त  स्थानों को  नष्ट  किया गया  ७००  व्यक्ति पकड़े  गये  हैं  प्रौढ़

 २६०  हथियार

 पकड़े गये  विद्रोहियों  क ेएक  गिरोह  को  पाकिस्तान  जाने  से  रोक  दिया  गया  |  नागालैण्ड  में

 पंच मांगी  गतिविधियों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री
 ने

 जो  कुछ  कहा  उस  का  पुष्टीकरण  वहां
 से

 प्रात

 सूचनाओं  से  नहीं  होता  ।  फिर  भी  हमारा  प्रशासन  इस  बारे  में  काफी  सत  क  है  |
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 श्री  रंगा  :  मेंने  एक  प्रश्न  उठाया  था  कि  वहां  के  नागाओं  शौर  हमारी  नागरिक  सेना

 के  बीच  परस्पर  सम्बन्धों में  सुधार  करने  के  लये  क्या  कोई  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  इस  विधेयक  का  उस  से  कई  सम्बन्ध  नहीं  इस  विधेयक

 तो  सेना  को  कुछ  विशेष  शक्तियां  दी  जा  रही  हैं  ताकि  वह  वहां  बिना  वारंट के  किसी  व्यक्ति
 को

 गिरफ्तार  कर  सकें  या  किसी  कान  की  तलाशी  ले

 meat  महोदय  :.  प्रश्न  यह  है  :

 सशस्त्र  सेवायें  १  &y QA  को  कुछ  अवधि
 तक

 जारी  रखने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय  ।

 प्रस्ताव  स्वागत  |

 The  motion  was  adopted.

 अध्यक्ष  महोदय  wa  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  होंगा  |

 प्रश्न यह  है  :

 खंड  २,  ३,  अर  विधेयक  का  aa  बने  ।

 प्रताव  स्वीकृत  हुसना  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  २,  ३  श्र  ४  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय े।

 Clauses  2,  3  and  4  were  added  to  the  Bill.

 नया  खण्ड  Y—— fara  तथा  बचत

 श्रीमती  लक्ष्मी  मत्त  :  में  प्रस्ताव  करती हूं  कि

 पुष्ट  १  में  पंक्ति  १२  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये  जायें  ——

 “5,  (1)  The  Armed  Forces  (Special  Powers)  Continuance  Ordinance,

 1964  is  hereby  repealed.

 (2)  Notwithstanding  such  repeal,  anything  done  or  any  action  taken  under

 the  said  Ordinance  shall  be  deemed  to  have  been  done  or  taken  under  this  Act,

 as  if  this  Act  had  commenced  on  the  2nd  day  of  April,  1964.”

 सशस्त्र  सेनायें  जारी  waar  १६६४  एते

 द्वारा  निरसित  किया  जाता  है  ।

 (२)  इस  निरसन  के  होते हुए  भी  इस  भ्र ध्या देश  के  श्रन्तगंत  की  कोई  भी  कार्यवाही

 इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  की  गई  समझी  जैसे  कि  यह  प्रीमियम  २

 qeev  सेही  प्रारम्भ  हुमा  हो  (9)
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 वे

 १८८६  )  सशस्त्र  सेनायें
 afetat )

 जार
 री

 रखना  विधेयक

 यह  संशोधन  अध्यादेश  के  निरस्त  के  लिये  लाया  गया है  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पृष्ठ  १  में  शक्ति  १२  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये  जाये ं।

 (1)  The  Armed  Forces  (Special  Powers)  Continuance  Ordinance,
 1964  is  hereby  repealed.

 (2)  Notwithstanding  such  repeal,  anything  done  or  any  action  taken  under
 the  said  Ordinance  shall  be  deemed  to  have  been  done  or  taken  under  t  his iil  Act,
 as  if  this  Act  had  commenced  on  the  2nd  day  of  April,  1964.”

 (१)  सशस्त्र  सेवायें  शक्तियां  )
 जारी  रखना  {ERY  तद

 निरसित  फिया  जाता  है  ।

 (२)  इस  निरसन  के  होते  हुए  इस  अध्यादेश  के  अन्तर्गत  की  गई  कोई  भी

 इस  अधिनियम  के  penta  की  गई  समझी  जेसे  कि  यह  प्रीमियम  २
 PS  ह

 LERY,  से  हो  प्रारम्भ  मुन्ना  हो  ।  (१)

 प्रस्ताव  स्वागत  ।

 The  motion  was  adopted.

 mera  महोदय  :.  प्रश्न यह  है

 ‘fe  नया  खड़  ४  विधेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  5  was  added  to  the  Bill.

 महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खंड  १,  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  विधायक  का  at

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  १,  श्रविनियमनसूत्र  तथा  विधेयक  का  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the
 Bill,

 श्रीमती  लक्ष्मी  में  प्रस्ताव  करती हूं  कि  विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 जाय॑  ॥

 श्रेय  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  13.0

 है-है  caleea स्प इप्यु  ्य  छुपा  gat 1
 The  motion  was  adopted.
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 Demands  for  Excess  Gr2nts  (Gener@l),  1961-62  Vaisakha  4,  1886  (Saka)

 १९६१-६२ भ्र ति रिक्त  अनुदानों  की
 )

 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS  (GENERAL),  1961-62

 १९६१-६२  के  लिये  सामान्य  श्रायव्ययक क  संबंध  में  श्रतिरिवत  श्रनदनों की  निम्नलिखित

 मांग  प्रस्तुत की  गयीं  om

 शोषक  रानी

 लिली  ee  ि

 रुपये ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  Go,G03 ३े

 १०  प्रतिरक्षा  क्रियाकारी--नौसेना  SF, 98, 41%

 १२  प्रतिरक्षा  अ्रक्रियाकारी  २०,३२,१५१

 20, v&9 १३  शिक्षा  मंत्रालय

 गा दि मजा
 fa  क्षत्र  34,49,  888 १६

 २४  निगम  कर  शादी  सहित पर  कर  99,98,  20%

 ३२  faa  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  wea  व्यय  ह
 »  9%,93  9६०

 ve  मत विम डल  G9, 29S"

 Yo  ऊँ
 प  लिस  २३,४७६

 &&  श्रम  कौर  रोजगार  श्र  EY,  V9

 4,08,  88S घ्  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय

 कप  डाक  तथा  तार--सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  तथा  रक्षित  निधि

 में  विनियोग  VES  XqV9

 Eo  प्रकाश-स्तम्भ  तथा  प्रकाश पोत  ६.६  GR, FER ६

 ey  संचार  राज पथों  सहित )  TURE

 प eee  ————

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगों  के  संबंध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  :----

 माग  प्रस्तावक  FT  tt  कटौती  का  घार  कटौती  की

 संख्या  प्रस्ताव  राशि

 सख्या

 ह  ne,  A  बचन  कण

 रुपय १३  श्री  यशपाल  fee  लीफोनों  पर  किया  गया  qoo

 fan  व्यय
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 २४  q&ev  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें
 )  ,  VERI-KR

 ना

 Shri  Yashpal  Singh  :  It  is  most  unfair  on  the  part  of  the  Government
 to  come  forward  with  Demands  for  excess  Grants,  when  the  amounts  asked
 for  two  years  back  were  granted  in  full  by  this  House.  The  travelling  and  other
 kinds  of  allowances  for  Ministers  are  totally  unjustified.  It  is  better  that  the

 Government  may  seek  power  to  expend  unlimited  amounts  of  moneys.  I

 propose  that  the  amounts  now  demanded  may  be  deducted  from  the  salaries  of
 the  Ministers  and  the  public  be  saved  from  this  burden.  Then  there  is  no

 limit  to  the  telephone  calls  made  by  the  Ministers.  I  find  that  even  the  washer
 man  and  scavengers  of  the  Ministers  have  telephone  connections.  On  the  one

 hand,  there  are  crores  of  people  who  are  not  able  to  fill  their  bellies  two  times  a

 day  and,  on  the  other,  our  Ministers  have  full  liberty  to  spend  any  amounts.
 This  does  not  conform  to  the  ideals  set  forth  by  our  ancestors.  The  way  of

 living  of  our  Ministers  belie  the  ideals  set  forth  in  the  Bhubaneshwar  Rosolu-
 tion.  Wasteful  expenditure  is  particularly  deprecable  in  the  contest  of  the

 conditions  at  present  prevalent  in  the  country.  The  Ministers  have  no  right
 to  travel  in  saloons.  Our  Home  Minister  himself  told  us  that  28  crore  Indians
 earn  hardly  2  and  half  annas  a  day.  Therefore  I  suggest  that  these  excess
 Grants  may  be  rejected  and  restrictions  may  be  imposed  on  the  capacity  of
 the  Ministers  to  spend  moneys.

 श्री  रंगा  पहले  तो  अतिरिक्त  श्रनुदानें  कुछ  लाख  रुपये  की  ही  sui  करती  थीं

 परन्तु  ५  करोड़  की  अनुदानों  रखी  गई  हैं
 ।  पहले  सरकार  अनुदानों  की  मांगें  प्रस्तुत  करती

 फिर  अनुदानों  की  श्रतुपुरक  मांगें  प्रस्तुत  की  जाती  हैं  ।  इसके  पश्चात्‌  यदि  अतिरिकत  अनुदानों  की

 मांगें  लाई  जाये तो  वट्  बहुत  ही  कम  राशि  की  होनी  चाहिये  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  व्यय  करने

 वाले  जो  विभाग  हैं  उन  पर  वित्त  मंत्रालय  का  समुचित  नियंत्रण  नहीं  रहा  ।  वित्त  मंत्री  को  चाहिये

 कि  व्  ऐसे  विभागों  को  बतायें  कि  व्यय  सें  कमी  की  जानी  चाहिये  ।

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  क्लष्णमाचारी  )  कई  एक  मामलों  में  प्रतिष्ठित  अनुदानों  की

 मांगों  का  लाया  जाना  अवश्यक  होता  हैं  ।  यह  अतिरिक्त  श्रनुदानें  न  हो  कर  वास्तविक  व्यय

 मांगें  ही  कई  मामलों  में  लेखों  में  त्रियां  पाई  गई  हैं  ।  में  सभा  में  एक  विधेयक  लाऊंगा  जिस  में

 महालेखा  परीक्षक  की  शक्तियों  एवं  दायित्वों  की  परिभाषा  की  देगी शौर  सभा  को  सुझाव  दूंगा  कि

 लेखों  सम्बन्धी  कार्य  सरकार  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  यद  अतिरिकत  मांगें  किसी  १  अतिरिक्त  व्यय  के

 कारण
 नहीं  वरन्‌ लेखों  में  रह  गई  कुछ  त्रुटियों के  cr  लाई  गई  हैं  ।  वास्तव  में  श्रापत्ति

 पूरक  मागों  के  सिलसिले  में  ही  उठाई  जानी  area  ।  जा  वर्तमान  लेखा  प्रणाली है  वह  बहुत  पुराने
 समय

 से  चलती  रा  रही  है
 ale  यद  त्रुटिपूर्ण है  ।  बस  लेखा  प्रणाली  से  यट  मालम  करना  कठिन

 है  कि  कितना  धन  व्यय  eat  ait  कितना  नहीं  gar  ।  यदि  लेखों  सम्बन्धी  दायित्व  विभिन्न

 मंत्रालयों  का  हो  तो  हम  उन  को  किसी  अनियमितता  के  लिये  उत्तरदायी  ठहरा  संकते  हैं  ।
 मुख्य

 नियंत्रण  तो  महालेखापरीक्षक  का  रहेगा  ही  ।  अब  मैंने  आदेश  दे  रखा  है  कि  जब  २५  लाख  रुपये

 से  अधिक  राशि  व्यय  की  जानी  हो  तो  वित्त  मंत्रालय  से  आदेश  लिया  जाय  ताकि  हमें  मालूम  हो  कि

 धन  वास्तव  में  व्यय  किया  जाना  वांछनीय  है  |  परन्तु  इस  समस्या  का  उपाय  यही  है  कि  व्यय  के

 मामले  में  मंत्रालयों  का  उत्तरदायित्व  हो  ।

 में  यह  भी  स्पष्ट  कर  दूं  कि  व्यय  म॑ं  काकी  कमी  की  जा  सਂ  हती  है  ।  मेरी  कठिनाई  यह्  हैं  कि

 में  पित्त  मंत्री हूं
 ait  साथ  साथ  मंत्रिमण्डल  में  हूं  ।  मुझे  भ्र पने  सहयोगियों  के  साथ  काम  करना

 होता  है  जो  कई  एक  मामलों  में  अनुचित  व्यय  भी  करते  मेरेलिये  य  fats  करदा  कठिन

 हो  जाता  है  कि  कौन  सा  पद  आवश्यक  ea  न  कैसा  नहीं है  ।  योजना  की  प्रगति  के  लिये  कई

 WERK  4425.



 ‘Demands  for  Excess  Grants  April  24,  1964

 fro  त०  कृष्णमाचारी |

 प्रकार  के  व्यय  वांछनीय  होते  हैऔर  कई  ए
 से  व्यय  भी  होते  हैं  जिन  पर  नियंत्रण  रखने  की  प्रावश्यकता

 होती है

 साम्यवादी  दल  के  एक  सदस्य  ने  कट्टा  कि  हम  उच्च  श्रेणी  के  पदाधिकारियों  की  संख्या  बढ़ाये

 जाते  कई  बार  ऐसा  करना  भी  वांछनीय  होता है  चूंकि  एक  कलक  का  वह  उत्तरदायित्व  नहीं  हो

 सकता  जितना  कि  किसी  बड़े  अधिकारी  का  ।

 जैसा  कि  मेंने  बताया  फि  यह  भ्र ति रिक्त  मांगें  किसी  अतिरिक्त  व्यय  किये  गये  धन  के  लिये

 जो नहीं  वरन  लेखों  सम्बन्धी  कुछ  त्रुटियों  के  कारण  लानी  पड़ीं  हैं  ।  लेखा  पद्धति  त्रुटिपूर्ण  है  |

 सुझाव  माननीय  सदस्यों  ने  दिये  में  उन  पर  झ्र वश्य  विचार  करूंगा  ।  जो  सुधार  वांछनीय  होंगे

 वह  भी  लालेका  यथासम्भव  कोशिश  कहूंगा  |

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  यशपाल  सिह  का  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 WENT  FAT  |

 The  cut  motion  was  put  and  negatived.

 अ्च्यक्ष  महोदय  द्वारा  नवाब  PEKL-GR  के  लिये  अतिरिकत  अनुदानों  की  निम्नलिखित
 मांगें

 मतदान  के  लिये  रखी  गयीं  तथा  स्वीकृत  हुई  on comet

 The  following  Demands  for  Excess  Grants,  for  1961-62  were  put
 and  adopted

 शीर्षक  राशि

 सख्या

 रुपये

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  ६०,प८०३े

 qo  प्रतिरक्षा  क्रियाकारी--नौसेना  GF, BE, KVR

 १२  प्रतिरक्षा  प्रक्रिया कारी  20,232,954

 R90,  EU १३  शिक्षा  मंत्रालय

 क़दीम  जाति  क्षेत्र  ७  34,49, ERY १९

 निगम  कर  शादी  सहित  art  पर  कर  99,98,  29%

 ३२  वित्त  मंत्रालय  के  अधीन  विविध  विभाग  तथा  wer  व्यय  9¥%,93,9%0

 Sy ४७  मंत्रिमंडल  द  ७,२४५

 Yo  पुलिस  २३,४७६

 श्रम  रोजगार  भ५२,९४५,० ४७

 प्र  परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  7,088,886

 aq  डाक  तथा  तार  का  सामान्य  राजस्व  को  लाभांश  तथा  रक्षित  निधि

 में  विनियोग  ZETTAI

 Eo  प्रकाश-स्तम्भ  तथा  प्रकाश पोत  FER

 ay  संचार  राजस्वों  V4, 84,489
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 ४  १८८६  )

 सरकारी  नौकरी  की  संशोधन  विधेयक

 PUBLIC  EMPLOYMENT  (REQUIREMENT  AS  TO  RESIDENCE)
 AMENDMENT  BILL

 गह-कार्य  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  :  मं  प्रस्ताव  करता  हूं

 सरकारी  नौकरी  की  आवश्यकता  )  १९४७  में  संशोधन  करने

 art  विधेयक  पर  बिचार  किया  जाय  ह

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  १६  (१)  के  भ्रनुसार  धर्म  या  निवास  शादी  के  आधार

 पर  नौकरों  के  सम्बन्ध  में  किसी  से  भेद  भाव  नहीं  किय  जा  सकत  ।  तेलंगाना  संघ
 राज्य

 हिमाचल  मणिपुर  कौर  fage  में  नौकरियों  के  बारे  में  कुछ  संवैधानिक  कठिनाईयों  को  दूर

 करने  के  लिये  ही  वर्ष  qk ag  में  अधिनियम  पारित  किया  गया  था  |

 महोदय  पीठासीन

 {Mr.  DEPUTY-SPEAKER  in  the  Chair]

 उस  अधिनियम  को  पारित  करने  से  पुर्व  कई  राज्यों  में  विकास  के  आधार  पर  कुछ  शर्तें  रखी

 गई  थी ं।  राज्य  पुनर्गठन  शझ्रायोग  ने  सिफारिश  की  थी  कि  वह  प्रतिबन्ध  नहीं  रहने  चाहियें  |

 परन्तु जब
 ग्रां

 श्र
 प्रदेश  बना  तो  तेलंगाना  क्षेत्र  में  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाने  आवश्यक  थे  ।  चूंकि  वह  पिछड़ा

 हुमा  क्षेत्र  था  ।  इसीलिये  ४५  वर्ष  के  लिये  उन  लोगों  को  नौक  रियों  में  प्राथमिकता  देने  सम्बन्ध

 उपबन्ध  रख  दिया  गया  |  ae  afafian  वास्तव  में  २१  १९४९  को  लागू  gar  इस  के

 बाब  कुछ  गेर  सरकारी  सदस्यों  ने  एक  सीधे  यक  प्रस्तुत  किया  कौर  उन्होंने  कहा  किਂ  ५  वर्ष  के

 लिये  जो  उन  पिछड़े  क्षेत्रों  को  रियायत  दी  गई  थी  वह  बहुत  पर्याप्त  थी  हम  ने  सम्बद्ध

 राज्यों  से  राय  मांगी  ।  mit  fager  श्र  हिमाचल  प्रदेश  ने  wer  किन्हीं

 के  लोगों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  आवश्यक  है  कि  इस  नौकरी  सम्बन्धी  रियायत

 की  अवधि  त्र  बढ़ाई  जाय  ।  इस  प्रयोजनार्थ  यह  विधेयक  लाया  गया  है  ।  अधिनियम  के  खंड  ३

 संशोधन  कर  के  ५  ष  की  अवधि  की  बजाय  १०  वर्ष  की  अवधि रखी  जा  रही  है  ।  इस  अधिनियम

 की  ग्रन्थि  २१  १९६४  को  समाप्त  हो  जाती  ह  ।  इसलिये  खंड  ४  के  अन्तर्गत  पहले

 नियम  की  सम्बद्ध  ग्रन्थि  की  समाप्ति  ate  नये  अधिनियम  के  लागू  होने  तक  के  बीच  की

 अवधि  में  की  गई  नियुक्तियों  को  मान्यता  दीਂ  जायगी  ।

 मुझे  ara  कि  पिछड़े  क्षेत्रों  के हित  की  दृष्टि  से  यह  जो  विधेयक  लाया  गया  है  सभा  इस

 का  समर्थन  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :

 श्री  रंगा  में  रूस  विधेयक  का  सेन  करता  हुं  ।

 यह  खेद  का  विषय  है  कि  ग्रोवर  प्रदेश  को  बने  सात  वर्ष  हो  गये  हैं  त्र  यद्यपि  राज्य  सरकार

 मै  इस  सिलसिले  में  भरसक  प्रयत्न  किये  हैं  परन्तु  फिर  भी  तेलंगाना  के  लोगों  की  दशा  में  पर्याप्त

 सुधार  नहीं  हो  सका  हैं  ।  वास्तव  में  जो  तेलंगाना  प्रादेशिक  समिति  बनाई  गई  हे
 उस  में  राज्य

 के  मंत्रियों  में  बहुत  मामलों  में  मतभ ेव  पाये  जाते  हैं  जिन  के  कारण  जिन  योजनाओं  को  लिया  जाना

 होता  ate  जो  निधियां  व्यय  की  जानी  होती हें  उन  के  बारे  में  सन्तोषजनक  ढंग
 सेਂ

 काम

 नहीं  हो  पाता  ।  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  राजनीतिक  एवं  दलीय  मतभेदों  के  कारण  योजनायें

 कार्यान्वित  नहीं  की  जातीं  ।
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 Residence)  Amendment  Bill

 यह  eg  का  विषय है  कि  निवास  सम्बन्धी  प्रतिबन्ध  समाप्त  कर  दिये  गये  परन्तु कई x
 सत्य  प्रकार  क  भेदभाव  पाये  जाते  हैं  जिन

 के  कारण  भाषायी  अल्प सं  यकों  को  कठिनाईयों  का

 सामना
 करना  पड़ता  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध है  कि  वह इस  समस्या

 की
 कौर  विशेष

 रूप
 से  ध्यान  दें  शौर  भाषायी  अल्पसंख्यकों को  समूचित  परिमाण  दें  ।

 सम्बद्ध  राज्यों  में  ही  नहीं  वरन्‌  ग्रसित  भारतीय  सेनाग्र ों  में  भी  पिछड़े  लोगों  के  लिये  स्थान

 सुरक्षित  होने  चाहिये  ।  के  श्राव्विसियों  के  लिये  भी  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  समय  पब  एक

 प्रस्ताव  किया  था  जिसे  उन्होंने  स्वीकार  कर  लिया है  ।  मुझे  आशा  है ंकि  जिस  प्रकार

 मनीपुर  कौर  हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  को  यह  विशेष  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  उसी  प्रकार

 उन  आदिवासियों  को  श्रासाम  के  प्रशासनिक  ढांचे  में  सुविधायें  दी  जायेंगी  ।

 श्री  यहं  अन्तरिम  समय  के  लिये  विधान  हम  काफी  काल  तक इस
 क्षेत्र  कों

 पिछड़ा  हु झा नहीं  रखना  चाहते  ।  श्री भी  इसके  लिये  बड़े  संकोच  से  पांच  वर्ष  रखे
 जा  रहे  हैं

 ।

 फिर  भी  मेरा  मत  यह  है  कि  शिक्षा  saa  प्रौद्योगिक  प्रगत्ति  के  लिये  पांच  वर्ष  बहुत  ही  अल्प  काल

 पांच  वर्षों  में  हिमाचल  मनीपुर  श्र  त्रिपुरा  के  लोग  भी  sat  स्तर  पर

 ar  जायेंगे  जिस  स्तर पर  कि  aa  भारत  के  लोग  हैं  ।

 इन  प्रदेशों  में  स्थानीय  नौकरियां  भी  स्थानीय  लोगों  को  ही  देना  सम्भव  नहीं  हो  पाया  |

 १३२१८  नौकरियों  में  से  ६१४१  स्थानों पर  स्थानीय  लॉग  लगाये  गये  ।  कई  स्थान  इस  लिये

 खाली  पड़े  है ंकि  स्थानीय  लोग  मिल  नहीं  रहे  ।  उनको  इसके  लिये  तैयार  करना  होंगा  श्र  यहं

 काम  हम  जानेवाले  पांच  वर्षों  में
 पुरा  करेंगे  ।  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  यदि  नौकरियां  इस  प्रदेश

 के  लिये  सुरक्षित कर  दी  as  तो  लोगों  में  जोश  नहीं  रहेगा  कौर  कई  कठिनाइयां  भी  पैदा  हो

 जायेंगी  ।  म  यह  आश्वासन  देता  हू  कि  इस  दिशा  में  सभी  सम्भव  कदमਂ  उठाये  जायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 :

 सरकारी  नौकरी  की  आवश्यकता  १९५७  में  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  ।

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  हैं  :

 खंड  २  विधेयक  का  aa  बने  ग

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ४,  १:  अधिनियम  सुत्र  ate  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  3,  4,  1,  enacting  formula  and  Title  were  added  to  the  Bill.
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 २४  q&a  अधिवक्ता  विधेयक
 ह

 a
 att  हाथी  :  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाय  प

 हि
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 विधेयक  को  पारित  फिया  जायਂ

 प्रस्ताव  स्वागत  |

 The  motion  was  adopted.

 अधिवक्ता
 )  विधेयक

 ADVOCATES  (AMENDMENT)  BILL

 विधि  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विभूषेन्द्र  :  श्री  श्र०  Ho  सेन की  से  में  प्रस्ताव

 करता  हूं  ह म

 अधिवक्ता  अधिनियम  १९६१  में  भ्रमर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  पैरी

 अ्घिवक्ता  अधिनियम  9&8  में  इसलिए  पारित  किया  गया  था  कि  देश  में  एक  ही

 प्रकार  के  वकील  हों  कौर  अधिवक्ता  को  संपूर्ण  भारत  में  विधि  व्यवसाय  करने  का  अधिकार

 हो  फिर  भी  राज्य  बार  कौंसिलों  कौर  अखिल  भारतीय  बार  कौसिल  के  काम  में  कुछ

 व्यावहारिक  कठिनाइयों  का  अनुभव  भारत  के  बार  कौंसिल  के  सुझाव  रही  यह

 विधेयक  सदन  के  सामने  लाया  गया  है  ।

 यह  प्रस्ताव
 है  कि  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कुछ  मार्गों  के  विधि  व्यवसायियों  को  भी

 airy
 के  रूप  में  दर्ज  कर  लिया  जाये

 या
 दर्ज  करने  की  अनुमति दी  यहं भी

 विचार  हैकि  सामान्य  सुची  किस  प्रकार  रखी  जाये  ag  निश्चित  करने  के  लिए  नियम  बनाने

 का
 अधिकार  भारत  के  बार  कौंसिल  को  दिया  जाये  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  उच्चतम  न्यायालय  के  वरिष्ठ  अधिवक्ताश्रों  को  यह  विकल्प  देने

 का  भी  प्रयत्न  किया  गया  हैकि  यदि  वे  चाहे  तो  उन्हें  कनिष्ठ  अधिवक्ता  माना  जायगा  ताकि

 वे  उच्चतम  न्यायालय  में  कुछ  प्रकार  के  काम  स्वीकार  करने  से  वंचित  a  किये

 जायें  |

 यह  भी  व्यवस्था  की  गयी
 है

 कि  aha  भारतीय  बार  कौंसिल
 में

 उसके  सदस्य  के

 रूप  राज्य  बार  कौंसिल  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  किसी  सदस्य  का  कार्यकाल  उस  समय

 समाप्त  हो  जायेगा
 जब  वहं  राज्य

 बार  कौंसिल  का  सदस्य  नहीं  रहेगा  अखिल  भारतीय

 बार  कौंसिल  की  शक्तियां  राज्य  बार  कीं  लों  पर  भी  लागू  करनी  होगी  ताकि  एकसी  नीति

 att

 यह  वे  छोटे  छोटे  संशोधन
 हैं

 जिन्हें  प्रीमियम  में  सम्मिलित  किया  जाना  प्रस्तावित  है
 जिसे  मैं  श्राप  की  ऋतुमति  से  प्रस्तुत  करता  है
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 वि
 Advocates  (Amendment)  Bill  April  24,  1964

 _

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  |

 थी  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मुझे  याद
 है

 कि

 जब  इस  दिशा  में  प्रथम  संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  था  तो  वकीलों  की  ate  से  विशेष

 रूप  से  नये  विधि  स्नातकों  की  दौर  से  यह  eater  दिया  गया  था  जिसमें  उन्हें  रियायत

 नहीं  दी  गयी  विधेयक  में  कुछ  रोकें  थीं  oe  पहला  विधेयक  वापिस  लिया  गया  था

 तो  मुझे  mead  gar  था  परन्तु  जब  माननीय  मंत्री  से  यह  मालूम  gat  कि
 वहू

 विधेयक

 प्रस्तुत  कर रहे  हैं  तो  कॉफीਂ  सन्तोष  ga  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  हैकि  इस  विधेयक

 में  लगभग  वह  सभीਂ  बातें  हैं  जो  कि  स्नातक  लोग  चाहते  बार  कौंसिलों  को  अधिक  शक्तियां

 दी  गई  हैं  तथा  कुछ  मामलों
 में

 नियम  बनाने  की  भी  अधिक  शक्तियां  हैं  जो  केन्द्रीय  सरकार

 को  at  गई

 मुझे  काफी  सन्तोष  होगा  यदि  उपमंत्री  महोदय  इस  बात  पर  प्रकाश  डालें  कि  किस

 प्रकार  से  यहं  नियम  बनाये  जायेंगे  तथाਂ  उनकी  प्रमुख  बातें  कया  होंगी  ।  इस  विधेयक  से

 सभी  को  अवसर  प्राप्त  होगा  तथा  उद्देश्य  यही  है  कि  भविष्य  में  किसी  को  कोई  कठिनाई

 नहीं  होंगी  ।  मैं  इस  विधेयक  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  को
 बधाई

 देता
 हू

 |

 थीं  श्रोता  :  मेरा  ध्यान  विधि  स्नातकों  की  बहुत  सी  कठिनाइयों  की  कौर

 आकृष्ट  करवाया  गया  है  ।  उन्हें  परीक्षा  पास  करने  के  बाद  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए

 काफी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।  माननीय  मंत्री  भी  इस  मत  के
 हैं

 कि  कई

 विधि  स्नातकों  को  अपनी  डिग्री  प्राप्त  करने  सेਂ  पहिले  कुछ  प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  होंती

 कई  व्यक्तियों  को  समय  पर  डिग्री  प्राप्त  नहीं  होती  तो  इसमें  उनका  दोष  नहीं  होता  |  अच्छा

 है  यह  व्यवस्था  कर  दीਂ  गयी है  कि  यदि  कुछ  लोगों  को  डिग्रियां  किसी  विशेष  कारण  से  समय

 से  पहिले  प्राप्त  हो  जायेंगी  तो  उन्हें  प्रशिक्षण  प्राप्त  नहीं  करना  इस  सम्बन्ध  में  मेरा

 निवेदन
 है  कि

 इसका  निर्णय  डिग्रियों
 के

 दिये  जाने  की  तारीख  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि

 परिवारों  की  तारीख  के
 अनुसार  किया  जाना  विधि  स्नातकों  ने  कुछ  अन्य  शिकायतें

 भी  प्रस्तुत  की  उनको  इस  बारे  में  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  हैं  कि  कुछ

 केन्द्रों  में  १०  साल  के  ग्रनुभवी  वकील  नहीं  हैं  जिनके  नवीन  प्रशिक्षण  लिया  जा  सकें  ।

 वकीलों  को  अपने  कमरों  में  दो  छोटे  वकीलों  से  अधिक  लेने  की  अनुमति  नहीं  हैं  ।  इससे

 परेशानी  होतीਂ  है  ।

 श्री  दाजी  :  मैं  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  दो  बातें  कहना  चाहता  एक

 यह  कि  विधिजीवीਂ  परिषदों  की  सदस्यता  के  लिए  योग्यता  के  महत्वपूर्ण  प्रदान  बौर  य  ह

 कि  खड़े  हो  कर  मतदान  कौन  कर  सकता  बनने  वाले  नियमों  पर  नहीं  छोड़े  जाने  चाहिए

 कम  से  कम  विधेयक  में  कुछ  रेखायें  अर  सीमायें  निर्धारित  होनी  चाहियें  जिनमें  विधि जीवी

 परिषद  नियम  बनाने  के  अ्रधिकार  का  प्रयोग  कर  सकें  ।

 दूसरी  बात  जिसकी  ote  मैं  उपमंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकृष्ट  करवाना  चाहता  हूं

 ag  यह  हैकि  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  में  विधि  सम्बन्धी  पाठ्यक्रम  we  अलग  परीक्षणों

 की  तारीखें  ar  भिन्न  हैं  जिसके  फलस्वरूप  विधिजीवी  परिषदों  के  अधीन  काम  करने  के

 नियम  भी  अलग  अलग  उचित  स्थितियां  उत्पन्न  की  जानी  चाहिएं  ताकि  सभी
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 भ्र घि वक्ता  विधेयक
 ह

 र  {aah  )

 लों
 के  सभी  विधि  स्नातकों  को  विधि  के समान  लाभ  प्राप्त  हो  सकें  ।  यह  एक  ऐसी  कठिनाई

 है  जिसकी  sie  सरकार  का  ध्यान  जाना  ही  चाहिये  ।

 डा०  सा ०  श्री  लगे  :  haat  भारतीय  बार  कौंसिल  बहुत  महत्वपूर्ण  संस्था

 यदि  इसका  कार्य  ठीक  ढंग से  चले  तो  यहं  बहुत  महत्वपूर्ण  काम  कर  सकती  है  मेरे  विचार

 में  यदि  अखिल  भारतीय  बार  कौंसिल  को  दिये  गये  अ्रघिकारों  का  ste  ढंग  से  प्रयोग  किया

 जाय  तो  इससे  न्यायपालिका  में  काफी  सुधार  हो  सकता  है  |

 मुझे  इस  बात
 की  प्रसन्नता

 है
 कि  विधि  मंत्री  ने  इस  सदन

 में
 दिये

 जाने  वाले
 विभिन्न

 सुझावों  को  सम्मिलित  कर  के  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  ।  इससे  बहुत  सी  कठिनाइयां

 दूर  हो  जायेंगी  ।  यह  west  बात  है  कि  १०  वर्ष  के  अ्रनभवी  वकीलों  में  से  कुछ  प्रतिशत

 राज्य  विधिजीवी  परिषदों  में  शामिल  होंगे  ।  मेरा  यह  भीਂ  निवेदन  है  कि  इस  विधि जीवी

 परिषदों  का  काम  ठीक  ढंग  से  चल  सके  उसके  लिए  ag  इतनी  शाक्तिशाली  होनी  चाहिएं

 कि  इन्हें  न्यायपालिका  में  न्यायधीश  नियुक्त  करने  का  अधिकार  प्राप्त  हो  सके  ।  इससे

 न्यायपालिका  कीਂ  स्वतंत्रता  निश्चित  हो  जायेगी  ।  मुझे  विश्वास  हैकि  इस  विधेयक  द्वारा  इस

 दिशा  में  बरच्छा  कार्य  आरम्भ हों  जायेगा  ।  मैं  विधेयक  का  समथेन  करता
 हूं

 ।

 att  विभुषन्द्र  fart  :  श्री  बनर्जी  द्वारा  नियम  बनाने  के  बारे  में  प्रश्न  प्रस्तुत  किया  गया  है

 इस  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  नियम  बनाने  का  अधिकार  विधि जीवी  परिषदों

 की  शक्तियों  का  अतिक्रमण  कर  के  नियम  बनाने  की  इच्छा  से  नहीं  ले  रही  है  ।  जहां  नियम

 नहीं  होंगे  सरकार  वहां  ही  नियम  नियम  संसद्‌  की  सभाश्रों
 के

 सामने  रखे  जायेंगे

 प्रीमियम  की  धारा  ३४  के  अनुसार  विश्वविद्यालय  के  परिणाम  घोषित  होते  ही  व्यक्ति  को

 विधि  स्नातक  समझा  जायेगा  ।  भारतीय  विधिजीवी  परिषद्‌  ने  एक  विधि  शिक्षा  उपसमिति

 बनाई  है  श्री  उसका  उद्देश्य  यह  पता  है  कि  अध्ययन  के  लिए  पाठ्यक्रम  क्या  हो

 इससे  देश  में  एकसी  विधि  शिक्षा  का  होना  निश्चित  हो  जायेगा  ।

 इन  दादों  के  साथ  में  यह  विधेयक  सभा  के
 समक्ष

 विचार  के  लिए  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  अधिवक्ता  अ्रधिनियम  १९९६१  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  |

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय  खंडवार  चर्चा  होगी  |

 खत्म  २--घारा  3  में  संशोधन

 Clause  men  to  Section  3

 श्री  सिहासनसिहू  :  विधेयक  के  खंड  २  के  अ्तुसार च्  परिषदों  के  ७  स्थान

 वरिष्ठ  वकीलों  के  लिए  संरक्षित  किये  गये  यह  नया  उपबन्ध  सम्भावना  यह  हैं  कि

 इससे  नये  युवक  वकीलों  में  वैमनस्य  फैलेगा  ।  पता  नहीं  इस  परिवर्तन  से
 सरकार  को  क्या

 लाभ  होने  जा  रहा  है
 |
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 इस  संशोधन  के  पूर्वे  सदस्यता  के  निजीकरण  का  कोई  wet  नहीं  था  परन्तु  सदस्यता

 के  पुनर्नवीकरण  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  rt  यही  होगा  कि  राज्यों  को  विधि  जीवी  परिषदों  की

 नामावलियों  का  वार्षिक  पुनरीक्षण  किया  जाय  ।  अधिनियम  में  बार  बार  संशोधन  किये  गये

 मेरा  मत  यह  है  कि  इसको  इतनी  शीघ्रता  से  नहीं  बदला  जाना  चाहिए  ।
 केवल  उसी

 समय  इसमें  संशोधन  करना  चाहिए  जब  बहुत  ही  श्रावस्ती

 Shri  D.  D.  Mantri  (Bhir)  :  It  is  said  in  the  clause  No.  2  Provided  that

 as  nearly  as  possible  one  half  of  such  elected  members......  9.0  ह  submit  that

 there  should  be  some  clarity  in  this  matter  so  that  there  may  not  be  any  difficulty
 in  making  the  representation  I  think  ‘as  nearly  as’  should  be  deleted.

 श्री  शर्क ०  mo  सेन  :
 नया  खंड  flea  भारतीय  बार  कौंसिल  के  सुझाव  के  अनुसार  रखा  गया  है

 |

 सह  बात  weet  नहीं  लगती  कि  कुछ  सीनियर  वकील  चुनावों  के  शोरगुल  में  भाग  नहीं  लेते  ।  इसका

 परिणाम  यह  होता  है  कि  उनके  aaa  का  कौंसिलਂ  को  लाभ  प्राप्त  नहीं  होता  |  इसलिये

 उनके  लिए  रक्षित  स्थानों  का  लाभ  रखा  गया  है  ।  यथा  सम्भव  लगभगਂ  ये  शब्द  AHS  को  टालने

 कौ
 दृष्टि  से

 रखे  गये  हैं  ।

 विभिन्न  बार  कौंसिलों  द्वारा  चुनावों  के  लिए  नियत  विभिन्न  aaa  की  सम्भावना  को

 टालने  के  लिए  उपबन्ध  रखा  गया  हे  ताकि  सारे  देश  में  एक  जैसी  योग्यतायें  निर्धारित  की  जा  सकें  ।

 इसी  प्रकार  खंड  ४५  में  अनुशासन  समिति  at  सदस्यता  अखिल  भारतीय  बार  परिषद्‌  की  सीमा  रिसा
 के  अनुसार  निश्चित  की  गयी  है  ।  वास्तव  में  उनके  लिए  कभी  कभी  पांच  सदस्यों  को  ढूंढना  कठिन

 हो  जाता  वह  संशोधन  रखा  गया  हे  ।

 अध्यक्ष  महोदय :
 :  शारदा  यह  है  :

 खंड  २  विधेयक  का  aa  बने  पै

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ३  ४
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  3  and  4  were  added  in  the  Bill.

 खण्ड  ५  समितिया ं)

 श्री  कु०
 ला०  मोर

 :  मैं  खंड  ५  के  बारे  में  एक  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।  खंड  ५  के  अंतगर्त

 बार  कौंसिल  at  अनुशासन  समिति  की  सदस्यता  ५  से  घटा  कर  ३  कर  दी  गयी  है  ।  क्योंकि  इससे

 समिति  काफीਂ  बड़ी  हो  गयी थी
 ।  मेरे  विचार  में  पांच  उचित  संख्या  इसे  कम  नहीं  किया  जाना

 चाहिए  ।

 भी  कु०  सन  :  यह  सुझाव भी  अखिल भारत  विधि जीवी  परिषद्‌  द्वारा  दिया  गया  है  ।

 उन्होंने  महसुस  किया  है  कि  ५  सदस्यों  का  मिल  सकना  कठिन  होंगा  ।  इसलिये  उन्होंने  अनुशासन
 समिति  की  बैठक

 के
 लिये  रे  सदस्यों  का  मिलना  ठीक  समझा  है  वहू  उपबंध  रखा  गया

 हे
 ।
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 २४  १६६४  अ्रधिवक्ता  विधेयक
 ee

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  z

 खण्ड  ४  विधेयक  का  aa  बने  मै

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  5  was  added  to  the  Bill.

 avg  ६  से  १०  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  6  to  10  were  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रद  यह  है  :

 खण्ड  ११  विधेयक  का  अंग  बने  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  ११  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  |

 Clause  11  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  १२  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  12  was  added  to  the  Bill.

 Clause  of  Section  24)

 श्री  हे  oato  कौजलगी  ि  :  YERR  के  अधिनियम  qE&RRQ  के  अनुसार  २८  फरवरी

 ERs  तक  पास  हुए  विधि  स्नातकों  को  गौर  प्रशिक्षण  से  विमुक्त  किये  गये  थे  अब  ३१  ह  qeay

 तक  पास  हुए  छात्रों  को  विमुक्ति  दी  जा  रही  है  ।  इसके  सन सार भयो  केवल  उन  विश्वविद्यालयों  के  छात्रों

 को  लाभ  प्राप्त  होगा  जहां मा  में  परीक्षा  परिणाम  निकाल  दिया  जाता हे  |  अधिकांश  विश्वविद्यालयों

 के  परीक्षा  परिणाम  मई  में  निकलते  हैं  १९६४  में  पास  होने  वाले  सभी  छात्रों  को  यह  विमुक्ति

 देनी  चाहिये  |

 श्री  कु  सेन  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  ग्रा इवा सन  देता हूं  कि  किसी  विश्वविद्यालय  के  मामले

 में  यह  आवश्यक  1 |  तो
 उसी

 के  लिए  सरकार  ने  तिथि  बढ़ाने  का  भ्र घि कार  ले  लिया  है  ।

 श्री  go  do  मोर  :
 मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  के  लिए  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  घारा  २४

 के
 अधिकारों

 को  विस्तृत  कर  दिया  हू  जिससे  सभी  श्रेणियों  के  वकीलों  को  लाभ  होगा  ।

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  :
 मैं  gd  वक्ता  की  धारणा  का  समर्थन  करता हूं  ।  श्री  माननीय  मंत्री

 कहते  हैं  कि  यदि  किसी  विश्वविद्यालय  का  विशेष  मामला  gar  तो  नियमों  द्वारा  तिथि  बढ़ा  दी  जाएगी  ।

 किन्तु  विभिनन  राज्यों  में  परीक्षा  की  तिथियां  भिन्न  भिन्न  हैं  माननीय  सदस्यों के  मन  में  यह  प्रियंका

 विद्यमान  प्रभी  अधिक  विलम्ब  नहीं  ear  atic  एक  परन्तुक  द्वारा  यह  उपबंध  किया  जा  सकता  है

 कि  दे१  मान  १९६४
 अथवा  परिणाम  घोषित  होने  की  तिथि  में  जो  पहले  हो  उसे  रखा  यह

 उचित  नहीं  कि  बार  बार  तिथि  में
 संशोधन  प्रस्तुत  किया  जाए  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  अभी  क  लाना

 उचित  होगा  ।
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 Representation  of  the  people  (Amendment)  Bill  April  24,  1964

 श्रीमती  र
 णु  चक्रवातों  :

 मैं  इस  विधेयक  का
 स्वागत  करती  हूं  क्योंकि  इससे  विशेष  रूप  में

 पर्चम बंगाल  के  लगभग  Foo  मुहताजों को  मान्यता  दीਂ  जा  रही है  ।  उनके  पास  डिग्री नहीं  किन्तु

 q  भ्रनूभवी  लोग  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्या  अधिक  समय  चाहती  ह  |

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  जी  हां

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  वे  कल  भाषण  जारी  रखें  |  श्री  गेर  सरकारी  सदस्यों  का  काम

 किया  जाए  |

 ace

 गैरसरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 प्रतिवेदन

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सबंधी  समिति  की  बयालीस

 प्रतिवेदन  जो  २२  ग्रीन  1ER%  को  सभा  में  प्रस्तुत  की  गई  सहमत है

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है

 यह  सभा  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  की  बिजली  सव

 प्रतिवेदन  जो  २२  ग्रीन  १९६४  को  संभा  में  प्रस्तत  किया  गया  था  सहमत है  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 a

 लोक  प्रतिनिधि  विधेयक

 घारा  ६  का  रखा

 REPRESENTATION  OF  THE  PEOPLE  (AMENDMENT)  BILL

 INSERTION  OF  NEW  SECTION  6-A

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (Bijnaur) :  I  beg  to  move :
 That  leave  be  granted  to  introduce  a  Bill

 further
 to  amend  the  Representa-

 tion  of  People  Act,  1951.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 लोक  प्रतिनिधित्व  9€X4  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  ्य  दी  जाए  म

 प्रस्ताव  स्वागत  हु
 ।

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri :  I  introduce  the  Bill.
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 १८८६  )
 -

 संविधान
 विधेयक

 अधिकार  प्राप्त  व्यक्तियों  के  उत्तरदायित्व  का  निर्धारण  विधायक

 FIXATION  OF  RESPONSIBILITY  (OF  PERSONS  IN  AUTHORITY)
 BILL

 श्री  परिवार  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  तथा  देश  के  विकास

 के  संबंध  में  अधिकार  प्राप्त  व्यक्तियों  के  व्यक्तिगत  उत्तरदायित्व  के  निषेचित  करने  का  उपबंध  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  पै

 उपाध्यक्ष  महोदय  : प्रदान यह  है  :

 राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  तथा  देश  के  विकास  के  संबंध  में  अघिकार  प्राप्त  व्यक्तियों  के

 व्यक्तिगत  उत्तरदायित्व के  निर्वाचित  करने  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  mari  a ar
 |  ल  जाए  पौ

 प्रस्ताव  स्वागत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 थी
 परिवार

 :
 मैं  विधेयक

 को
 पुरःस्थापित  करता  हुं

 ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक

 ८५  का  संशोधन )

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 (AMENDMENT  OF  ARTICLE  85)

 Shri  Prakash  Vir  Shastri.  :  I  beg  to  move  ‘“‘T  hat  leave  be  granted  to
 introduce  a  Bill  further  to  amend  the  constitution  of  In  dia,”’

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  gree  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुश्न  ।

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  1  introduce  the  Bill

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  प  beg  to  move
 to  introduce  a  Bill  further  to  amend  the  Corstituti

 :  That  leave  be  granted
 on  of
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  introduce  the  Bill.

 Shri  Raghunath  Singh:  gq  सब  इस  मामले  में  सहमत  हैं  |

 ee

 सकें  कर्मचारियों  का  संरक्षण  विधेयक--जारी

 PROTECTION  OF  CIRCUS  EMPLOYEES

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  श्री  आनन्द  नम्बियार  हारा  १०  qeev  को  पेश

 faa  गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  ब  विचार  करेगी

 कि  asa  कमंचारियों  पर  प्रौद्योगिक  विवाद  qev9  कौर  कामगर  प्रतिकर

 अधिनियम  q&R  शादी  को  लागू  करके  उन्हें  संरक्षण  देने  वाले  बिल  पर  विचार  किया

 जाए  बै

 श्री  स०  सो०  बनर्जी  मैं  इस  विधेयक  का  समधन  करता  हूं  ।  इस

 देश में यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जो  श्रम  संबंधी  विधान  भली  प्रकार  चर्चा  के  बाद  बनाये  गये

 हैं  सर्कस  पर  लागू  नहीं  होते  ।  हाल  में  जो  रूसी  सकते  देश  में  ara
 था

 उसके  एक

 प्रबंधक  से  मैंने  पुछा  था  कि  क्या  उनके  देश  में  छोटे  बच्चों  को  aaa  में  नौकर  रखा  जाता है
 ।  उसने

 बताया  कि
 जिन

 बच्चों
 के  माता  पिता  सकते  में  न  हों  उन्हें  नहीं  लिया  जाता

 ।  इस  प्रकार वहां  बच्चों

 के  हितों
 की

 रक्षा  की  जाती  है  ।  किन्तु  यहां  निराश्रित  बच्चों  को  भर्ती  कर  लिया  जाता  है
 ।

 बौर  प्रबंधक
 उन

 पर  घोर  अत्याचार  करते  हैं
 ।

 हम  अपने  बच्चों  को  उचित  शिक्षा  द्रोह  मनोरंजन  के  लिए  चाहते  हैं  कि  सकते  बने  रहें

 ane  के  कलाकारों  को  उचित  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।  मैं  ऐसे  कई  उदाहरण  दे  सकता  हूं  जहां  सका

 के  कर्मचारियों  के  भ्रांत  हो  जाने  पर  भी  उन्हें  कोई  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी  गई  ।  महिलाओं  को

 प्रसवकाल  में  भी  जबरदस्ती  सकते  के  खेल  करने  पर  मजबूर  किया  जाता  इन  कम  चोरियों
 को  सभी

 श्रम  विधियों  जेसे  विषय  निधि  कर्मचारी  प्रतिकर  अधिनियम  इरादी  का  लाभ  प्राप्त

 होना  चाहिये  ।

 श्री  मनोहरन  :  मैं  विधेयक  की  भावना  के  विरुद्ध  नही ंहूं  किन्तु  सके  के  की  कठिनाईयों

 की  are  भी  ध्यान  देना  चाहिये  ।  सकते  सिंधी  प्राथमिक  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करती  है  ।  वर्षा  काल

 में  उनका  कोई  धंधा  नहीं  होता  श्र  उन्हें  जगह  जगह  चूमना  पड़ता  है  ।  श्री  नम्बियार  का  सुझाव
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 सर्कस  कर्मचारियों  का  संरक्षण  विधेयक
 २४  १९६६४

 $e

 हैकि  ५  या  ८
 वर्ष  की  वायु  के  बच्चों  को  सकते  में  नहीं  लेना  चाहिये

 ।
 किन्तु  प्रतीक  जरायु  हो  जाने

 पर  बच्चों  के  पट्ठे  सख्त  हो  जाते  हैं  कौर  तब  वे
 सकते

 की
 कला

 नहीं  सीख
 सकते  ।

 उन्हें  छोटी  arg  से  ही  प्रशिक्षण  देना  पड़ता  है
 ।

 क्षतिपूर्ति  देने  के  सुझाव  से  मैं  सहमत  हूं
 ।

 श्री  नम्बियार  का  ag  भी  सुझाव  है  कि  सकते  के  कम  चारियों  को  पूरी  स्वतंत्रता  देनी  चाहिए  ।

 इससे  सहमत  होते  हु  ये  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  क्योंकि  सकते  में  छोटे  बच्चों  को  लेना  होता

 है  भ्रम  उनकों  सूचारू  रूप  से  पोषण  होना  चाहिए  ate  साथ  ही  प्रशिक्षण  भ्र ौर  भ्रनुशासन  की  दीक्षा
 भी  मिलनी  चाहिये  ।  यह  सिनेमा  से  भिन्न  प्रकार  की  कला  है  अतः  इसके  सम्बंध  में  भिन्न  व्यवहार

 करना होगा  |  रूस  में  ५  कौर  ६  वर्ष  के  बच्चों  को  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।

 अनेक  देशों  में  सकते  का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  है  किन्तु यहां  उन्हें  सरकार  की
 कौर  से

 कोई  प्रोत्साहन  at  सहायता  नहीं  दी
 जाती

 ।
 सर्कस  एक  सांस्कृतिक  संस्था  है  कोई  भी  उसके

 विकास
 के  लिए प्रयत्नशील नहीं  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  श्री  नम्बियार जिन  एसे  उपबंधों  को

 लाना  चाहते  हैं  जिन  से  यह  उद्योग  ही  समाप्त  हो  जायगा  उन्हें  विधेयक  से  निकाल  देना  चाहिये  ।

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय में  उपमंत्री  To  कि०  :  मैं  प्रसन्न हूं  कि  श्री
 नम्बियार  इस  विधेयक  को  लाए  हैं  किन्तु  सकते  के  कर्मचारियों  को  वर्तमान  विधियों के  ग्रन्थित  पूरा

 संरक्षण  प्राप्त  हे  ।
 दुर्भाग्य  की  बात  हे  कि  सकते  के  कर्मचारी  संगठित  नहीं  हैं  ।  अभी  हाल  में  उनका

 एक  मजदूर संघ  रजिस्टर gar  हे  |

 मैं  खण्डवार  बताऊंगा  कि  ये  कर्मचारी  किस  प्रकार  वर्तमान  विधियों  के  श्रन्तगत  क  हैं  ।
 खण्ड  २  के  अनुसार  इन्हें  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  mete  मानना  चाहिये  श्रौदोगिक
 विकास  अधिनियम

 की  धारा
 २

 में  उपक्रम  श्र  व्यवसाय
 का

 भी  उल्लेख  है  जिसके  ह. ग्रन्तगत  ये  कर्म  चारी
 भी  करा  जाते  हैं  ।

 राज्यों  ने  मनोज
 जन  संबंधी  संस्थानों  के  लिए

 भी
 कानून  बना  रखें  हैं  प्रौढ़  वे  कानून इन

 चोरियों  पर  भी  लागू  होते  हैं  ।

 विधेयक के  खण्ड  ८  में  उपबंध  है  कि  संकेत  के  प्रबंध  कों  को  कर्मचारियों  की  सूची  रखनी  चाहिये
 और  इधर  दिल्‍ली  के  दुकान  तथा  संस्थान  नियमों  का  हीउ  दा हू रण  लें  तो  वहां  इस  प्रकार  का  उपबंध  श  ।

 दिल्‍ली  के  इन  नियमों  की  धारा  ३४  में  य

 निरीक्षक  को  निरीक्षण  का  अवसर  दें  ।
 है  भी  उपबंध है  कि  प्रबंधकों  को  चाहिये  कि  वह

 विधेयक
 के

 खण्ड  ५  (१)  में  उपबंध है  कि  ade  के  कर्मचारी-से  ८  घंटे  प्रति  दिन से  अधिक

 काम  नहीं  लेना  चाहिए  ।  दिल्‍ली
 दुकान  संस्थान  ग्र थि नियम  की  धारा  ८  में  यही  उपबंध  है  ।

 विधेयक  का
 खण्ड

 ५  (9)  कौर  दिल्‍ली  दुकान  संस्थान  प्रीमियम की  घारा  २  (७)  के  उपबंध

 समान  हैं
 कि

 प्रशिक्षण  के  काम  को  भी  काम
 का

 समय  मानना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  विधेयक  का  खण्ड
 ४  (2)  प्रौढ़

 उक्त
 अधिनियम

 को
 धारा  (२)  qe  उपबंध

 समान  हैं  कि  पूर्वाभ्यास के  काल को  शी
 काम  का  समय  मानना  चाहिये  ।

 ३७
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 to  कि०

 यदि  सर्कस  कें  प्रबंधक  कर्म  चोरियों  को  काम  के  समय  के  बाद  स्वतंत्रता  न  दें  कि  वे  जहां  चाहे  जा

 सकें  जिसका  उपबंध  खण्ड  ६  में  किया  गया  है  तो  भारतीय  दण्ड  संहिता
 ay न  maid  उनके  विरुद

 कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ॥

 उक्त  प्रीमियम की  धारा  २  (२)  के  अनुसार  १२  वर्ष
 से  कम  शरायु  के  बच्चों को  वियुक्त  नहीं

 कया  जा  सकता  जिसका  उपबंध  विधेयक  के
 खण्ड

 ७
 (१)

 में  किया  जा  रहा  है
 ।

 खण्ड
 ७  (2)  कौर ७  (३)  के  उपबंध  ्रनुष्कित  हैं  क्योंकि  ऐसे  उपबंध  किसी

 भी
 श्रम  विधि

 में  नहीं कि  १२  से  १८  वर्ष  की  आय  के  बच्चों  का  वेतन  उनके  माता  पिता
 को

 भेजा  जाए
 ।

 दिल्‍ली  दुकान  कौर  संस्थान  प्रीमियम  की  धारा  १३  शौर  १४  के  अंतिम  त  नवयुवकों  को
 सं

 रक्षण

 दिया  गया  हे  पौर  उनसे  रात  के  €  से
 ७

 बजे  तक  काम  नहीं  लिया
 जा

 सकता
 ।

 ये  उपबंध  THA

 पर  भी  लागू  होते  हैं
 ।

 विधेयक  के  खण्ड  ८  के
 छुट्टी

 सम्बंधी  उपबंध  भीਂ  उक्त  ग्र थि नियम  की  घारा  २२  में  हैं  ।

 कर्मचारी  क्षतिपूर्ति  १९२३  के  अन्तर्गत  सकस  के  कर्मचारियों  को  भी  क्षतिपूर्ति

 मिल  सकती  हू
 ।  इस  सम्बंध  में  कोई  अस्पष्टता  नहीं  है  ।  जिन  मामलों  की  जोर  श्री  नम्बियार  कौर

 अन्य  सदस्यों  ने  निदेश  किया  है  कि  उनमें  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी  यदि  उनके  बारे  में  वे  लिखें  तो  जांच

 कीਂ  जाएगी I

 विधेयक  के  खण्ड  १०  में  उपबंध  किया  गया  है  कि  कर्मचारी  की  ag  हो  जाने  पर  क्षतिपूर्ति

 मुल्क  के  माता  पिता  को  दी  जाए  .।  कम  चारी  क्षति  पूर्ति  प्रीमियम  की  धारा  ८(१)  में  उपबंध

 है
 कि

 ऐसी  क्षतिपूर्ति  ग्रा युक्त  के  माध्यम  से  करनी  होगी  जो  के  आश्रित  लोगों  में  बांट
 दी  जाएगी  ।

 सका  का  काम  बहुत  खतरनाक  होता  है  किन्तु  यह  उद्योग  इसी  पर  तो  आघारित  मंत्रालय

 को  इससे  कोई  सम्बंध  नहीं  हू  ।  aaa  के  प्रबंधक  स्वयं  हित  के  लिए  कम  चोरियों  की  रक्षा  का

 प्रबंध  करते  हैं  ।

 यह  बात  गलत  है  कि  aha  उद्योग  में  सभी  निरक्षर  है  ।  यदि  नम्बियार  इस  प्रकार  की  कोई

 शिकायत  लाएं  कि  निरक्षर  wa  चारियों  को  प्रबंधक  धोखा  देते  हैं  तो  उसकी  जांच  की  जाएगी  ।

 मुझे  ग्राड  &  कि  ऐसी  स्थिति  में  श्री  नम्बियार  विधेयक  पर  बल  नहीं  देंगे  ।

 श्री  ato  श्री०  ण्  :  aha  में  पशु  भी  तो  होते  हैं  ।  कया  उनके  संरक्षण  के  लिए

 भी  उपबंध  है  ।

 श्री  to  कि०  मालिकों  :  वे  उनकी  पुरी  देखभाल  करते  हैं  नहीं  तो  उनका  धंधा  खत्म  हो  जाए  |

 भी  नम्बियार  :  दिल्‍ली  दूकान  ate  प्रतिष्ठान  अधिनियम  जेसा  विधान  जिसे  संघी

 महोदय  आदेश  विधान  समझते  सभी  राज्यों  सें  चाहिये  ताकि  age  देश  के  लिए

 एक  जैसी  ही  उपबन्ध  हों  ।  यदि  इस  उद्योग  को  ऐसे  ग्र धि नियम  के  अधीन  लाने के

 शधिसुचनाश्रों  की
 आवश्यकता  तो  उस  संभावना  का  परीक्षण  विया  जाये  राज्यों  को

 अधिसूचनाएँ  जारी  करने का  आदेश  दिया
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 संसद-सदस्य  बेसन-भत्ता  विधेयक ४
 १८८६  था

 मेरा  गह  इरादा  नहीं  हैकि  सकते  उद्योग को  बालकों  की  सेवायों  से  वंचित  रखा

 मेरा  यह  कहना  है  कि  इस  उद्योग  में  काम  करते  वाले  १२  वर्ष  से  कम  उग्र  वाले  बच्चों  को

 संरक्षा  fea  इस  संबंध  में  श्रम  विधान  में  कुछ  त्ति  है  ग्रोवर  सरकार  को  यहं

 पहुं  करना  होंगा  कि  उस  किस  प्रकार  दूर  जा  सकता  ।  यदि इस  उद्योग

 में  बालकों की  frat  ota  हो  तो  वह  भ्र बंधता  दूर  कर  के  सरकार  को  उस  उद्योग  की

 स्वायत्ता  करनी  मनोरंजन  कर  से  छूट  देकर  यथा  wea  सुविधाएं  देकर  सरकार  उस

 उद्योग  की  मदद  कर  सकती  है  ।  इसलिए  जो  भी  त्रुटि  हो  उसे  दूर  fact  जाना  चाहिये

 ताकि  इन  कर्मचारियों  के  संरक्षण  प्राप्त  हो  ।

 हम  मातनीय  उपमंत्री  को  अवश्य  ही  ऐसे  मामले  बतायेंगे  जहां  क्षतिपूर्ति  नहीं  दी

 गयी  है  लेविन  उस  में  अवधि  की  पाबन्दी  नहीं  होनी  किसी  भी  सरकारी  कर्मचारी

 को  यह  नहीं  मालम  है  कि  उसे  सभी  श्रमिक  कानूनों का  लाभ  प्राप्त  है  ।  मैं  भी  यह  नहीं

 मालूम  कर  सहा  किवे  इन  अधिनियमों  के  ग्रस्तगंत  od  हैं  या  नहीं  ।  यह  कठिनाई  दूर
 की

 जानी
 चहिये  कौर  कर्मचारियों  की  सहायता  की  जानी  चाहिये

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 सके  तमंचा  रियों  पर  औद्योगिक  विवाद  ऑ्रधितियम  Rey  ग्रोवर  कामगर

 ग्रधिचियम  १९२३  शादी  को  लागू  कर  के  संरक्षण  देने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  ।
 '

 प्रस्ताव  अ्रस्वोकृत  |

 The  motion  was  negatived.

 संसद-सदस्य  बेसन-भत्ता  विधेयक

 धारा  ३  शौर  प्  का  संशोधन

 SALARIES  AND  ALLOWANCES  OF  MEMBERS  OF  PARLIAMENT

 (AMENDMENT)  BILL

 (Amendment  of  section  3  and  5)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  सुचित  करना  है  कि  संसद-कार्य  मंत्री  श्री  सत्यनारायण

 सिंह  से
 लोक  सभा  के  सचिव  के  .  दिनांक  २३  १९६४  की  निम्नलिखित

 सुचना  राज  प्राप्त  हुई  है  ——

 सभा  में  श्री  रघुनाथ  fas  द्वारा  प्रस्तुत  संसद-सदस्य  वेतन-भत्ता  (  संशोधन  )

 १९६४  की  विषय  सामग्री  की  जानकारी  प्राप्त  हने  पर  राष्ट्रपति  ने

 उपयुकंत  विधेयक  पर  विचार  करने के  लिए  के  अ्रनुच्छेद  ११७  (3)

 के  अधीन  सिफारिश की

 एम  अपक  यह  सूचित  करना
 है  कि  श्री  रघुनाथ  सिह  के

 (संश:धन  )  विधेयक  में  संशोधन  करने के  लिए  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद

 श्री  To  क०  कुमारन  र  श्री  काशीराम  गुप्त  द्वारा  समिति

 संशोधन  संख्या  ४
 को  प्रस्तुत  करने  की  सिफारिश  करने के  लिए  राष्ट्रपति
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 ह  विवि  ि  आ
 (Amendment)  Bill

 ————

 |  उपाध्यक्ष

 ! को  सलाह  देने का  विचार  नहीं  है  '  इसकी  जब  भ्रध्यक्ष  महोदय  का

 ध्यान  कृपया  दिलाया  जाये  ।  राष्ट्रपति  की  सिफारिश  न होने  पर

 ania  संविधान  alates  2¢9(2)  के  झुकाकर  पेश  नहीं  किये  जा

 सकते  ॥

 इस  बात  की  दौर  भी  अध्यक्ष  महोदय  का  ध्यान  दिलाया  जाये  कि  प्रस्तावित  संघ
 धन

 के  भ्रनुच्छेद  ११०  (१)  के  तथा  श्रतुच्छेद  २७४ के
 उपबन्धों

 को  श्रीकृष्ण  करते

 tt  स०  Ato  बनर्जी  औचित्य  प्रश्न  के  श्री मनु  यह  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं

 जा  सकता  ।  नियम  ६९१)  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  कि  वित्तीय  ज्ञापन

 खंडों  की  omit  विशेष  ध्यान  WrHoe  इसलिए  जब  तक  वित्तीय  ज्ञापन
 में

 खंडों  का

 उल्लेख  नहीं  तब  तक  यह  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  जा  सकता
 |

 दूसरी  बात  यहं  है  कि  राष्ट्रपति  की  मंजूरी  २३  gEEV Fl को
 प्राप्त  की  गयी है

 |

 इसका  मतलब  यह  है  कि  विधेयक  पेश  करते  समय  राष्ट्रपति  की  मंजूरी  प्राप्त  नहीं  थी
 ।

 मैं

 जानना  चाहता  हूं  fe  समय  पर  स्वीकृति  प्राप्त  न  करने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ।

 मेरी  राय  में  इन  कारणों  से  यह  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी

 चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  विधेयक  में  वित्तीय  ज्ञापन  feat  गया  है  ।  खंड  भी  दिये गये
 =z मैं  समझता  ्  कि  नियम का  पुरा  पालन  गया  जहां  राष्ट्रपति  की

 स्वीकृति  का  प्रश्न है  वह  विचार  प्रक्रम  तक  ही  आवश्यक  होती  है
 ।

 ween  विचार

 प्रकट  करार  राष्ट्रपति  की  स्वीकृति  प्राप्त  कर  दी  गयी  है  ।  इसलिए  इस  में  कोई  झ्रौचित्य

 प्रश्न  नहों  है

 श्री  रघनाथ  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 संसद  सदस्य  द्वारा  बतन  भत्ता  अधिनियम  ,  PeXv  में  agar  संशोधन  करने  वाले
 yy

 विधेयक  पर  विचार  किया

 The  salaries  and  allowances  which  the  Members  of  Parliament  get  in  India
 are  the  lowest  paid  to  Members  of  Parliament  anywhere  in  the  world.  They
 cannot  be  compared  to  what  is  being  paid  in  other  Commonwealth  countries,
 Arab  countries  and  European  countries.  In  addition  to  better  salaries  and  allow-
 ances  the  Members  of  Parliament  in  those  countries  are  getting  many  other
 facilities  which  we  do  not  get  here.  Even  in  India  some  of  the  State  Legislators
 are  getting  better  emoluments  than  M.Ps.

 A  Member  of  Parliament  in  India  suffers  from  a  number  of  drawbacks.
 He  has  to  maintain  two  femily  establishments,  one  in  the  capital  and  the  other
 in  the  home  town.  Due  to  the  vastness  of  the  country  he  has  to  travel  long  dis-
 tances  between  his  constituency  and  the  capital  and  he  has  to  incur  a  lot  of  ex-

 | मै penditure  on  that  account.  With  the  present  rate  of  emoluments,  it  is  difficul
 for  him  to  carry  on  his  work  and  to  discharge  his  responsibilities  faithfully  and

 effectively.  It  is  therefore,  necessary  that  his  salary  and  allowances  should  be

 increased.

 सरोजिनी  महिषी  पीठासीन

 {DR.  SAROJINI  MAHIsSHI  in  the  Chair]
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 २४
 १९६६४

 संसद-सदस्य  वेतन-भत्ता
 विधेयक

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  ।

 यहां  दो  संशोधन  एक  श्री  रामसेवक  यादव  का  दौर  दूसरा  स्वामी  रामेश् वरा नन्द

 का  ।  इन दोनों  ही  संशोधनों  को  सारहीन  घोषित  किया  जाना

 x श्री  स०  सो०  बनर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ष

 यह  विधेयक  पर  राय  जानने  के  लिए  उस  १०  १९६४  तक  के  लिए

 चालित  जाये  ।

 Shri  A.N.  Vidyalankar  :  While  one  is  inclined  to  agree  with  the  principle

 underlying  the  Bill,  one  cannot  overlook  the  conditions  prevailing  in  our  coun-

 try.  The  public  sentinent  must  be  taken  into  account.  Since  we  are  the

 beneficiaries  under  the  present  measure,  any  hurry  shown  in  its  passage
 at  large.  We  should is  likely  to  be  misunderstood  by  the  public

 hesitate  to  pass  a  measure  of  this  kind  so  long  as  millions  of  our  countrymen
 continue  to  groan  under  object  poverty.

 ्र श्री  हाजी  :  इस  विधेयक  के  संबंध  में  मैं  पुछना  चाहता  g  कि  ag  विधेयक  सरकारी

 विधेयक  के  तौर  पर  क्यों  नहीं  पेश  किया  ।  सरकार  इस प्रश्न  के  टालना  क्यों  चाहती

 Q  ?  इस  विधेयक  पर  ठंडे  दिमाग  से  विचार  किया  माननीय  प्रस्तावक

 ने  उद्देश्य  कौर  कारणो ंके  अपने  विवरण  में  कुछ  कारण  बताये  उन  कारणों
 के  बारे  में

 किसी  को  sola  नहीं  होगी  लेकिन  हमें  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  से  जो  श्राप  पूछना  है  वह

 है  |  क  प्रस्तावक  महोदय  ने  जिन  देशों  का  उल्लेख  किया  है  उनकी  तुलना  में

 हमारे  देश  में  प्रति  aft  om  कितनी  है  ।  ६०  प्रतिशत  से  अधिक  जनता  की  औसतन

 ग्राम दनी  fas  सात  कराने  प्रतिदिन  है  |  इसी  पाइपें  भूमि  इसी  गरीब  देश  से  wit

 करों  के  बोझ  से  लदी  हुई  भूखी  से  हम  अपने  लिए  अ्रधघिक  वेतन  मांग

 al

 मुल्यों  को  वृद्धि  रोकने  की  नीति  अपनाने  के  लिए  सरकार  के  बाध्य  करने
 में  हम

 सफल  हुए  हैं  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  उन  के  मासिक  महंगाई  भत्ते  में  २०  की  वृद्धि  की

 ८२६५  प्रतिमास गयी  है  लेकिन  हम  अपने  लिए  अब  १०  रु०  प्रतिदिन  शौर  १००

 बढ़ोतरी  चाहते  इस  विधेयक  के  लिए  कोई  नैतिक  ऑ्राधार  नहीं  है  अन्य  देशों  के

 wag  सदस्यों  को  मिलने  वाले  वेतन  कौर  सुविचारों  की  तुलना  स  इस  विधेयक  पर  विचार

 नहीं  किया
 जा

 सकता  ।  यदि  यहां के  संसद्‌  सदस्यों  झ्धिफ  सुविधाएं  पने के  लिए  जैसे

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  मुफ्त  टेलीफोन  स्वा ह  मुक्त  डाक  इरादी  कोई  प्रस्तुत
 किया  जाता

 तो  हम  उसका  सेन  सरकार  निर्वाह  लागत  सूचकांक  को  भी  ठीक  नहीं

 कर  सकी  है  ।  सरकार  ने  मालिकों  के  साथ  मिलकर  यह  सूचकांक  को  ठीक  न  करने  के  संबंध  में

 एक  गठबन्धन  कर  लिया  है  ताकि  मजदूरों  को  ज्यादा  महंगाई  न  देना  पड़े  क्योंकि

 सरकार  भी  डाक  विभाग  कौर  प्र सैनिक  batt  में  काफी  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारियों  को

 को  नियुक्त  करती  इसलिए  देश  की  संपूर्ण
 बड़ती  हुई  करों  का

 बोझ  शादी  सभी  बातों  को  देखते  हुए  मेरी  राय  में  यहं  विधेयक  प्रस्तुत  नहीं  किया

 जाना  चाहिये  हम  केवल  विरोध  के  लिए  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  कर  रहे  ह्म

 इस  सहमत  हैं  कि  इस  विधेयक  पर  शांति  से  बिचार  किया  जाना  चाहिये
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 (Amendment)  Bill

 —_—_——— a

 [att

 mit  इसे  अ्रच्छे  समय  तक  केलिए  स्थगित  किया  जाना  चाहिये  ।  हमें एक  उदाहरण  ग्रोवर

 mat  प्रस्तुत  करना  चाहिये  कि  कष्ट  उठाने
 के  लिए  सब्र  से  प्रेमी  हों

 मौर  लाभ  उठाने  के

 लिए  सब  से  पीछे  |  विशेषकर  संकटकाल  हिम यह  एक  समझा  जायगा  |

 Shri  S.M.  Banerjee  :  My  amendment  is  that  the  Bill  be  circulated  fore

 licting  public  opinion  thereon  by  the  roth  August,  1964.  This  amendment  will

 provide  us  an  opportunity  to  ascertain  the  reactions  of  the  people  in  regard
 to  this  Bill.

 The  hon.  Member  Shri  Raghunath  Singh  has  referred  to  Australia  and  New

 Zealand,  but  he  has  failed  to  give  an  account  of  the  deplorable  conditions  pré-
 valent  in  his  own  constituency.  Let  us  see  things  in  their  right  perspective.
 China  has  committed  aggression  on  our  country.  Lakhs  and  lakhs  of  people,
 who  bec.  me  victims  of  the  cruelties  perpetrated  in  Pakistan,  are  coming  over
 here.  27  or  28  crores  of  people  hardly  earn  7  andahalfannas  a  day.  ‘Taxes
 worth  crores  of  rupees  suck  the  blood  of  the  starving  people  like  horse-leeches.
 In  such  circumstances,  we  are  hardly  justified  in  demanding  an  increase in
 our  salaries  and  allowances.  Let  us  refer  this  measure  for  elicitiny  the  opinions
 of  the  masses  and  thereby  gauge  their  feclings.

 महोदय  पीठासीन

 [Mr.  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair]

 Shri  Barupal’s  move  to  effect  this  measure  retrospectively  is  all  the

 more  deprecable.  Unless  we  are  successful  in  mitigating  the  hardships  and

 sufferings  of  the  down-trodden  masses,  until  we  are  able  to  improve  their

 piepueys  of  living  and  bring  down  the
 ever  rising  prices.  we  have  no  right'to

 put  through  such  a  measure.

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  (Barabanki)  :  This  is  most  unreasonable  and

 untimely  measure  in  the  existitig  set  of  environments.  The  allowances  of  the

 employees  have  been  increased  by  only  Rs.2,  5  and  10.  27  crores  of  the  people
 in  our  country  hardly  earn  3  annas  a  day.  Let  us  compare  the  proposed  measure
 with  these  facts.  I  request  earnestly  that  we  should  be  more  practical  in  our

 outlook.  Unless  we  are  able  to  better  the  lot  of  the  starving  millions,  we  have  no

 right  to  ask  for  such  an  enhancement.  Instead  of  increasing  the  salaries  and

 allowances  of  the  Members,  they  should  be  given  some  other  facilities,  such  as

 the  services  of  assistants.  The  plea  given  by  Shri  Raghunath  Singh  that  Members
 will  have  to  spend  more  on  elections  is  totally  unconvincing.  The  required
 object  cannot  be  attained  in  this  way.

 We  must  not  forget  that  we  are  passing  through  a  period  of  emergency
 and  people  are  facing  untold  sufferings.  This  measure  will  only  result  in  lowering
 our  dignity  in  their  eyes.  It  is  equally  ridiculous  to  compare  ourselves  to  our

 counterparts  in  Australia,  New  Zealand  and  other  countries.  There  the  standard
 of  living  is  much  more  higher  than  ours.  Members  have  been  elected  by  people
 to  do  service  untp  them,  and  not  to  measure  their  positions  in  terms  of  money.
 Also,  the  ideals  of  reducing  the  existing  disparities  shall  receive  a  severe  set  back,
 as  a  result  of  this  measure.  When  we  have  failed  to  establish  a  socialistic  pattern
 of  our  society  during  the  last  15  years,  we  have  no  right  to  demand  the  enhance-
 ment  of  our  salaries.
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 २४  ATT,  १९६४  संसद-सदस्य  वेतन-भत्ता  विधेयक

 seaman

 जी  जुरेव्द्नाय  frie:  (RTS):  जहां तक  इस  विधेयक  के
 सिद्धान्त

 का
 सम्बन्ध  ह  y

 उतने  कोई  प्राप़्त  तहों  हो  कती  परन्तु  gt  देखना यह  है  कि  वर्तमान  परिस्थितियों  में

 यह  WHT  है  अधो  ॥ र ं  ।
 मैं  इ  विधेयक  के  दृष्टिकोण  से  सहमत  नही ंहूं

 ।  यह

 ठप  हैं  सदस्यों  FI te  आवश्यक  सुविधायें  नहीं  मिली  हुई  हैं  परन्तु  इस  का  हल

 वेतन  तथ  भत्तों  को  बढ़ाने  से  नहीं  किया  जा  सकता  yoo  रुपये  वृद्धि  कर  देन ेसे  भी

 कछ  के  परिवारों  को  दो  स्थानों पर  रहना  आसान  नहीं  इसलिये  आवश्यकता

 इत्र  बात  की  है  कि  इस  समस्या  को  हुई  करने के  लिये  सदस्यों  के  लिए  कत्तव्य  पालन  की

 दृष्टि  से  आवश्यक  सुविधाओं  तौर  देश  की  वर्तमान  स्थिति  में  सन्तुलन  कायम  किया  जाय ।

 aa  faa  प्रकार  की  सहायता  की  आवश्यकता  है  वह  दी  जानी  चाहिये  ।  सुविधाएं  बढ़ाई

 जानो  चाहिएं
 ।

 यात्रा  संबंधी  सुविधायें  ate दी  जानी  चाहियें  ।  जैसा  कि  एक  संशोधन  में  कहा
 गया  है  ७५०  किलोमीटर  जो  सदस्य  रहते  उन्हें  सुविधा  मिलनी  चाहिये  ।

 यदि
 मैं

 भ्र पने  निर्वाचन  क्षेत्र में  जाता  हूं  तो  ६  दिन  लग  जाते हैं  यात्रा  में

 इसे
 तरह

 ग्न्य  प्रकार  की  सुविधायें  भी  बढ़ाई  जायें  परन्तु  वेतन  तथा  भत्ते  बढ़ाने  के  तक
 से  मैं

 सहमत  नहीं  हूं  चूंकि  इस  से  हमारी  समस्या त्रों  का  नहीं  होगा  |  यदि  यहं  विधेयक

 पारित कर  दिया  तो  प्रत्येक  सदस्य  को  जनता  को  बताना  होगा  कि  उन्होंने  अपने  वेतन  प्रौर
 क्यों  बढ़ाये  ।  इसलिये  इस  विधेयक  को  वापस  लिया  जाय  wit  हम  बैठ  कर  निर्णय  करें कि

 ह्म  किस  प्रकार की  सहायता  एवं  सुविधाओं  की  श्रावइ्यकता  है  कौर  फिर  उस  प्रयोजनार्थ

 एक  विधेयक  लाया  जाय

 Shri  Rameshwaranand  (Karnal)  :  It  has  been  enunciated  in  the  Vedas
 that  men  in  our  positions  should  have  the  ideals  like  dedication,  service  and  self-
 lessness  as  our  pole  stars.  If  we  work  with  that  spirit  that  shall  have  a  very  whole-
 Some  effect  upon  the  masses.  I  may  say  at  the  very  outset,  that  we  should
 note  compare  our  lot  with  our  counterparts  in  other  countries.

 Time  and  again  we  refer  to  the  sacred  name  of  Gandhiji.  Let  us  see  if  we
 tread  the  path  laid  down  by  him.  He  had  said  that  a  Minister  should  not  get  more
 than  Rs.  500  a  month.

 I  feel  that  the  Members  of  Parliament,  who  represent  the  nation,  are  ser-
 vants  of  the  people,  and  they  have  no  right  to  demand  salaries  and  allowances.
 When  they  demand  salaries  and  allowances  they  cease  to  be  representatives
 of  the  peo
 50  hi

 ple.  The  salaries  and  allowances  are  meant  for  the  employees  who  work
 ard.  The  Members  are  only  entitled  to  boarding  and  lodging  facilities  for  the

 period  they  remain  here.  The  Government  will  have  to  impose  more  taxes  in
 order  to  pay  the  increased  salaries,  and  ultimately  the  burden  will  fall  on  the
 shoulder  of  the  down-trodden  masses.  Today  our  masses  are  on  the  verge  of
 starvation.  It  will  be  higly  unreasonable  on  our  part  to  increase  our  salaries  and
 allowances.  I,  therefore,  wholeheartedly  oppose  this  measure.  I  propose  this  may
 be  referred  for  eliciting  opinion  of  the  people  thereupon.

 श्री  स०  ato  बनों  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  ः

 प  चर्चा  फे  लिये  नियत समय  को  एक  घण्टे  बढ़ा  दिया  जाय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  हैकि  समय  बढ़ाया  जाय ?
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 Salaries  and  allowances  of  Members  of  Vaisakha  4,  1866  (Saka).

 Parliament  (Amendment)  Bill
 pu  ाणणााणाााग्ल्‍तएयस्‍ल्‍स्‍ल्‍स्‍एएए  लिखी

 कुड  माननीय  सदस्य  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नत  यह  है

 विधेय  परिचर्चा  के  लिए  नियत  समय  को  एक  घण्टे  बढ़ा
 जाय  |

 पीठासीन  ol SJ  अध्यक्ष  महोदय
 MR.  SPEAKER  in  the  chair  S

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  हुआ

 पक्ष  में  29.0 5.0  विपक्ष  में  १५०

 The  Lok  Sabha  divided

 Ayes  ञ्च  Noes  150

 प्रस्ताव  श्रेणीकृत
 ।

 The  motion  was  negatived.

 संसद-कार्य  dat  सत्य  नारायण  :  दर्ज
 ने  वीटा  fer  स्वयं  सरदार

 वेतन

 तथा  भत्ते  बढ़ाने मे  दिलचस्प ों  रखता  ।  मैं  सदस्य  की  सूचनार्थ  चाहता  हूं  कि

 मेरे  पास  के  विभिन्न  दलों  के  ३००  सदस्यों  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  श्रश्यावेदन  पाया

 है  ।  इसलिये  सरकार  ने  यह  मामला  माननं/य  सभा  पर  छोड़  दिया  है  ।  जहां  तक  हमारे  दल

 का  संबंध  कोई  सचेतक  जार  नहीं  मैं
 ने

 मंत्रि  मण्डल
 के

 सदस्यों

 रोध  किया  है  कि  वहू  इस  संबंध  मतदान मे  भाग  न  लें  सभा  कानों

 निगम  होगा  area  |

 श्रव्य  महोदय :
 बनर्जी

 संशोधन  है  ।

 wet  यट  है  कि

 जि वे यक  पर  राय  जानने  के  लियें  उसे  १०  UE Y  तत  के  लिए  परिचालित

 फिया  जाय  ।

 लोक-सभा  मं  मत  विभाजन  gat  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 al उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन
 Mr.  DEPUTY-SPEAKER  in  the  chair  S

 wat  में  ११,  विपक्ष  में  १४५

 Ayes  11;  Noes  145

 प्रस्ताव  झरना  हुआ  ।

 ‘The  motion  was  adopted
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 ४  qa5%
 es संसद-सदस्य

 बेसन-मत्ता  विधेयक

 उपाध्यक्ष  प्रश्न  यह  :

 सदस्य
 बतन  wet  अधिनियम  ,  Rey,  में  ्रग्रेत्तर  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विश्वास  किया  जाय  | ह

 लोक-तमा  नें  सत-जिलाजज  हुआ  ।

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  में  १४१,  विपक्ष  में  १८

 Ayes  141;  Noes  18

 प्रस्ताव  रखकर  ।

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय :  wa  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  आरम्भ  होंगा  |  खंड  २ संबंधी

 कछ  संशोधन  हैं  ।

 Shri  Rameshwaranand  :  I  move  my  amendment No.  5.

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५  मतदान  क  लिये  रखा  गया  तथा  AEA कृत  हु  ।

 The  amendment  No.  5  was  put  and  negatived.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह
 >
 ण

 खण्ड  २  विधेयक  का  रंग  बने  ।

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  हुआ
 |

 Tho  Lok  Sabha  divided  :

 पक्ष  में  228.0 5.0  विपक्ष  में  १३  ।

 Ayes  1395  Noes.  13

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हूँगा  ।

 The  motion  was  adopted.

 २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2  was  added  to  the  Bill.

 श्री  1-1५  ato  मोरे  मैं  प्रस्ताव  करता
 हूँ

 कि

 पृष्ठ  १  में  पंक्तिਂ  १०  के  पश्चात  निम्नलिखित  सबद  रख  दिये

 Any  Member,  who  communicates  in  writing  to.  the

 Speaker  his  unwillingness  to  accept  the  increased  salary  and’  allow-

 ances,  shall  be  entitle  to  the  salary  and  allowances,
 at  the  old  rates
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 Salaries  and  allowances  of  Members  of  Vaisakha  4,  1866  (Saka).
 Parliament  (Amendment)  Bill

 ee

 as  if  the  original  section  of  the  principal  Act  has  not  been  amended  by  the

 said  Act,  1964.”

 कोई  सदस्य  ,  जो  लिखित  रूप  में  अध्यक्ष  महोदय  को  सुचित  करेगा  कि  उसे  बढ़े

 हुए  वेतन  तथा  भत्तेਂ  स्वीकार्य  नहीं  वह  पुरानी  दरों से  ही  वेतन

 तथा  भत्ते  प्राप्त  कर  सकेगा  जैसे कि  मुख्य  अधिनियम की  मूल  धारा
 क  वर्तमान

 अ्रधिनियम  ,  १९६४  द्वारा  संशोधन  किया  ही  न  गया  हो  |]  (%)

 | श्री  रघुनाथ  fag: मैं  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है  कि

 पृष्ठ  १  में  पंक्ति  १०  के  पश्चात  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये  जायें

 Any  Member,  who  communicates  in  writing  to  the  Speaker  his  un-

 willingness  to  accept  the  increased  salary  and  allowances,  shall  be  entitled  to

 the  salary  and  allowances  at  the  old  rates  as  if  the  original  section  of  the  principal
 Act  has  not  been  amended  by  the  said  Act,  1964.”

 (Ra.  कोई  जो  लिखित  रूप  में  अध्यक्ष  महोदय  को  सुचित  करेगा  कि  उसे

 बढ़े  हुए  वेतन  तथा  भत्ते  स्वीकार्य  वह  पुरानी  दरों
 से  ही  वेतन

 तथा  भत्ते  प्राप्त  कर  जैसेकि  मुख्य  अघिनियम  की  मूल  धारा  का
 । वर्तमान  REY  द्वारा  संशोधन  किया  ही  न  गया  हो

 (१०)

 लोक-सभा  में  मत-विभाजन  |

 The  Lok  Sabha  divided

 पक्ष  १२३,  fata  में  ७

 Ayes  123;  Noes  7

 प्रस्ताव  स्वीकृत  श्र  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  र-क  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  2  A  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  ३  ५  का

 श्री  दिव  नारायण  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  १४  में  750  Kilometers
 [wxe  किलोमीटर

 के  स्थान  पर  “700  Kilometersਂ

 ‘goo  किलोमीटर
 शब्द  तथा  wind  रख  दिये  जायें  ।  (७)

 श्री  अब  समय  बीत  चुका  है  ।

 श्री  स०  Alo  बनर्जी :  ast  समय  इस
 पर  मतदान  नहीं  होना  चाहिय े।
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 संसद-सदस्य  वेतन  भत्ता  विधेयक र्  १६६४

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मुझे  ५  दर्ज  विवाद-बन्ध  का  प्रयोग  करना  श्र  सभी  खडों  को  एक

 साथ  मतदान  के  लिये  रखना  है  ।

 श्री
 स०  मो०  बनर्जी

 :  ५  बज
 चुके  हैं

 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  रख  रहा  हूं  |

 श्री  हाजी  :  प्रलोकतंत्रींय  ढंग  से  बहुमत  को  हम  पर  लादा  जा  रहा  है  इसलिये  हम  इस  में  भाग

 नहीं  लेंगे  ।
 )

 इसके  पश्चात  श्री  दाजी  अर  श्रीमती  विमला  देवी  सभा  भवन  से  बाहर  चले  गये  ।

 Shri  Daji  and  Shrimati  Vimla  Devi  then  left  the  House.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  कि  :

 १,  शक्ति  १४  में  “760  Kilometers  किलोमीटर  के

 स्थान  पर  “700  Kilometers
 te \9o0  शब्द  तथा

 ates  रखें  दिये  जायें  ।”  (७)

 प्रस्ताव  स्रोत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted.

 श्री  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  :

 पृष्ठ  १  में  खंड  ३  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये  जायें

 Amedment  In  section  5  of  the  principal  Act,  after  the  existing  proviso,  the
 of  scetion  following  further  proviso  shall  be  inserted,  namely  :

 further  that  nothing  in  the  first  proviso  shall  apply  to  a  member
 whose  usual  place  of  residence  is  more  than  seven  hundred  and  fifty  kilimeters
 by  rail  or  road  from  the  place  where  the  session  of  the  House  of  Parliament  or
 the  sitting  of  the  Committee  is  being  held,  if  the  member  visits  his  usual  place
 of  residence  performing  the  journey  by  air  not  more  than  twice  during  a  session
 Or  Sitt

 * ्र ing  lasting  more  than  seventy-five  days,  or  not  more  than  once  in  any  other

 [,  २]  मुख्य  अधिनियम  की  धारा  ४
 वर्तमान  परन्तुक  के  निम्नलिखित  परन्तुक

 अग्रसर  रख  दिया  श्रीयाल  :--

 परन्तु  यह  we  भी  कि  प्रथम  परन्तुक  का  कोई  भी  उपबंध  उस  सदस्य  पर  लाग  नहीं  होगा

 जिसका  सामान्य  निवास  स्थान  सस  स्थान  जड़ों  संसद्‌  के  सदन  का  सत्र  हो  रहा
 घारा  ५  होया  समिति  की  बैठक  हो  रही  रेलवे  श्रद्वा  सड़क  द्वारा  ७४५०  किलोमीटर

 संशोधन  से  अ्रधिकਂ  यदि  वहू  सदस्य  ७५  दिन  सेंग्रघिक  अवधि  के  लिये  चलने  वाले  सब्

 अथवा  बैठक  की  कालावधि  में  विमान  हारा  यात्रा  करके  पने  सामान्य  निवास

 स्थान  को  दो  बार  से  अधिक  नहीं  जाता  है  किसी  अन्य  मामले  में  एक  बार से
 भ्रमित  नहीं  जाता  है  ।”  (११)
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 Salaries  and  allowances  of  Members  of  Vaisakha  4,  1886  (Saka)
 Parliament  (Amendme  1t)  Bill

 श्री  रघुनाथ  मैं  co  पंघ्ोधन को  स्वी  सर  करता  हूं  परन्तु  Yo  के  HT  पर  ७००

 होना  चाहिए  |

 Shri  Bagri:  On  a  point  of  order,  Sir.  It  is  more  then  five  now  and

 we  are  not  prepared  to  sit  obey  and  treat.

 Mr.  Deputy  Speaker  :  This  is  no  point  of  or  der.

 प्रश्न  यह  है  कि

 १  में  खंड  ३  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  शब्द  रख  दिये

 °3.  In  section  5  of  the  principal  Act,  after  the  existing  proviso,  the  following
 further  proviso  shall  be  inserted  namely  किसान

 Amend-  further  that  nothing  in  the  first  proviso  shall  apply

 ment  of  to  a  member  whose  usual  place  of  residence  is  more  than

 section  5  seven  hundred  kilometers  by  rail  or  road  from  the  place  where

 the  session  of  the  House  of  Parliament  or  the  sitting  ofthe
 Committee  is  being  held,  if  the  member  visits  his  usual

 place  of  residence  performing  the  journey  by  air  not  more

 than  twice  during  a  session  of  sitting  lasting  more  than

 seventy-five  days,  or  not  more  than  once,  in  any  other

 3.  मुख्यभ्रधिनियम  की  धारा  ४  वर्तमान  परन्तुक  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  परन्तुक

 झग्रतर  रख  दिया  श्रीवास

 घारा  ५.  यह  ait  भी  कि  प्रथम  परन्तुक  का  कोई  भी  उपबंध  उस  सदस्य  पर  लाग  नहीं  होगा

 का  संशोधन  जिस  का  सामान्य  निवास  स्थान  उस  स्थान  से  जहां  ससंद  के  सदन  का  सत्र  हो  रहे

 हो  या  समिति  की  बैठ
 +  हो  रही  रेलवे  श्रद्वा  सड़क  द्वारा  ७००  किलोमीटर

 से  अधिक  यदि  ag  सदस्य  oy  दिन  से  अधिक  water  के  लिये  लने  वाले  संघ  श्रद्वा

 बैठक  की  क्रालावधि  में  विमान  द्वारा  यात्रा  करके  अपने  सामान्य  निवास  स्थान

 को  दो  बार  से  श्रमिक  नहीं  जाता  है  किसी  अन्य  मामले  एक  बार  से  अधिक

 नहीं  जाता  है  ।”
 '

 (११)

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 खंड  3,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  श्र  जने  पै

 प्रस्ताव  स्वागत  FAT  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  संशोधित  रूप  विधेयक  नें  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  3,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  १

 श्री  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 १  शक्ति  ४  के  पश्चात  (२)
 It  shall  come  into  force  immediatelyਂ

 (२)  ag  तुरन्त  लागू  हो  जायेगा  शब्द  रख  दिये  जायें  ।”  (=)
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 काय कप ना
 )

 संसद-सदस्य
 वतन-भत्ता

 (
 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 १  शक्ति  ४  के  पश्चात
 *

 (2)
 It  shall  come  into  force  immediately’

 [(२)  यह  तुरन्त  लागू  हो  शब्द  रख  दिये  जायें  ।”  (८)

 प्रस्ताव  स्वकृत  हुमा  |

 The  motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रश्न  यहं  है

 १,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  रंग  बने  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  १,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  I,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है

 न्िवितिवेसन  ga  तथा  fata  नमे  विधेयक  क्  अंगे  बने  फ्

 प्रस्ताव  स्रोत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted

 अ्रधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  नाम  थिक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 The  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill

 शी  रघुनाथ  fag:  मैं  प्रस्ताव  हूं

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाय  ह

 श्री  स०  alo  बनर्जी :  पांच  जज  चुके हैं  के  ०»  दें  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है

 फि  विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  फरिया  गया  0.0

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  gat
 |

 The  Lok  Sabha  devided.

 पक्ष में  १४०  ;  विपक्ष  मसें

 Ayes  140;  Noes  13.

 NEAT  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 इसके  crea  लोक  सभा
 Reev /aata  ५,  १८८६  के  हे

 बज  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Saturday  the
 25th  April,  1964  Vaisakha  ऊ  1886  Saka  .

 कि

 SEER
 4449


